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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा ना सके 
Soparate paging is given to this part in order that it may be fled n a separato 

compilation 


वजह से फिर 1982- 83 में घटकर 1, 280 लाख मेट्रिक टन हो गया । 
पाल वर्ष के दौरान बागान के उत्पादन में काफी अधिक प्रगति हुई है पौर 
संभावना है कि हम पिछली कमी को पूरा ही नहीं कर लेंगे बस्कि पिछले शिखर 
स्तर से भी काफी ऊपर निकल जाएंगे । पाया है कि 1983-84 में बापान का 
उत्पादन 1, 420 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य से भी भागे बढ़ जाएगा । कृषि के 
उत्पादन में कुल मिलाकर पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा सम्भवतः 9 प्रतिशत की 
पनि होगी । सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि यह हमारी कृषि संबंधी कार्य 
नीति के ठीक होने मौर हमारे किसान माइयों की कड़ी मेहनत का प्रबल 
प्रमाण है । 


वित्त मंत्रालय 
( माधिक कार्य विभाग ) 

( मगर प्रमाग ) 
बजट 1984- 85 

( माग क ) 
वित्तमंत्री का रिमांक 29 फरवरी , 1984 का भाषण . 
सं० एफ० 15 ( 1 )-बी० ( 0 )/ 84 : ---में वर्ष 1984- 85 का बजट 
प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हा हूं । 

2. यह बाट राष्ट्रीय माय और कृषि के क्षेत्र में हुए प्रबल सुधार 
मौर हमारे भुगतान-मोष में हुई उतनी ही प्रभावशाली वृद्धि की पृष्ठभूमि 
में तैयार किया गया है । दो दिन पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई 
" भाषिक समीक्षा " में इन तथ्यों और अर्थव्यवस्था को अन्य बातों के बारे 
में विस्तार से चर्चा की गई है । अत: में यहां वर्तमान पार्थिक स्थिति की 
समीक्षा संक्षेप में ही कहंगा । । 

3. जैसा कि सवम को मालूम है, देश को 1979- 80 से 1982- 83 
की अवधि में दो वर्ष तक गम्भीर सूखे और एक वर्ष तक कमजोर मानसून 
की स्थिति से गुजरना पड़ा । खाद्यान्न का उत्पादन जो 1978- 79 में 
1, 320 लाख मैट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गया था, परवर्ती वर्ष में 
घट कर 1, 100 लाख मेट्रिक टन रह गया । 1931- 82 में यह कुछ 
बढ़कर 1,330 लाख मेट्रिक टन हो गया , लेकिन भीषण सूखा पड़ने की 


4. प्रौद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा सुधार भाई, 
लेकिन प्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गति प्रब भी धीमी प्रतीत होती है । 
चालू वर्ष के दौरान प्रौद्योगिक वृद्धि की दर सम्भवतः 4 . प्रतिपात के मास-पास 
रहेगी । जबकि 1982- 83 में यह बर 3. 9 प्रतिशत पी । 1978- 80 के बाव 
की चार वर्ष की अवधि में प्रौद्योगिक वृद्धि की मौसत बर प्रतिशत से योग 
सी अधिक बैठेगी । यह मौयोगिक क्षेत्र की क्षमता से काफी नीचे है । यदि 
हमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर को ऊंचा रखा है पोर 
आगामी वर्षों में अपने बढ़ते हुए अभिक पर्ग को रोजगार मुहैया करमा 
तो हमें प्रौद्योगिक क्षेत्र में 7 से 8 प्रतिपात की पति की पर का लक्ष्य 
रखना होगा । 


5. वर्ष 1983- 84 के दौरान राष्ट्रीय प्राय में 6 से 7 प्रतिमत के बीच पति 
होने की संभावना है । वर्तमान सरकार के शासन-भार सम्भाममे के बाप कब 
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चार वर्षों में राष्ट्रीय पाय में वृद्धि की मौसत पर लगभग 5 . 4 प्रतिशत रही है जो स्वीकार कर लेंगे जो हमसे ऐसी गर्ने मनवाए जो हमारी इन नीमियों 
किसी भी पिछली पायोजना के पहले चार वर्षों में प्राप्त की गई पति की दर 

के साथ मेल म खाती हो । 
ऊंत्री है । इस अवधि में प्रति व्यक्ति प्राय में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की 
मौसस दर से वृद्धि हुई होगी । यह उपलब्धि अत्यन्त प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय 

यह बात उस समय भी सच पी और आज भी सच है । 
मार्थिक वातावरण और भीषण सूने की पृष्ठभूमि में देखने पर और भी उल्लेम्न ___ 10. अपने पापको फसांड्रा सममने पाले कई लोगों ने जो सर्वमाश की 
नोय प्रतीत होगी । 

भविष्यवाणी की थी उसे झूठा साबित करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था हमारे समायोजन 
6. वर्ष 1981- 82 और 1982-83 की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन वर्षों 

प्रयत्नों के फलस्वरूप और अधिक मजबूत हो गई है । हमें जिन भयंकर दुष्परिणामों 
में मुद्रास्फीति की दर महुत ही कम रही । मुद्रास्फीति की वादि दर जो 

की चेतावनी दी गई थी उनमें से कोई भी दुष्परिणाम मटित नहीं हुमा । हमने 
1979- 80 में 21. 4 प्रतिशत के उम्म स्तर पर पहुंच गई थी , उसे 1980-81 में 

पार्थिक सहायता ( सम्सिडी ) में कोई कटौती नहीं की है । हमने किसी का वेतन कम 
16 . 7 प्रतिशत पर और उसके बाद 1981- 82 के अंत में केवल 2, 4 प्रतिशत के 

नहीं किया है । हमने पायोजना के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है । हम 
निम्न स्तर पर ला दिया गया । 1982- 83 के अंत में मुद्रास्फीति की वार्षिक वर 6 . 2 

ऋण संकट में भी नहीं फंसे हैं । हम गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों अपवा 
प्रतिशत थी जो एक सूखे के वर्ष के लिए प्रमामान्य रूप से नीची है । लेकिन चालू 

अपनी जनता की भलाई से संबंधित अपने वचनों से भी विमुख नहीं हुए हैं । 
वर्ष के दौरान बहुत बढ़िया फसन्न होने के बावजूव, मुद्रास्फीति की वार्षिक वर में 

हम भलीभांति सोच -समझ कर इम ऋण व्यवस्था में शामिल हुए थे मोर 
तेजी से वृधि हुई है । मानसून के पाने में शुरू में देरी हो जाने ...र अर्थव्यवस्था में 

अब हम शान के साथ इस व्यवस्था से बाहर मा गए हैं । 
नकदी-बाहुल्य होने से वर्ष के पहले भाग में कीमतों पर दबाव पड़ा । फसल की 

11. हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण व्यवस्था के 
कटाई के बाद, अच्छी फमल के अनुकूल प्रभावों के कारण अनाज ( दालों से भिन्न ) 

अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि को न लेने के हमारे निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को , 
की कीमतों में गिरावट आई । किन्तु , प्रान्तरिक पोर अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से 

कुछ हद तक , अन्य विकासशील देशों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में महायता देने 
कुछ वस्तुओं, जैसे दालों, कतिपय खाद्य तेलों , रबर, चाय और कपास की कीमतों 

में मदद मिलेगी । यह सराहनीय है कि विस्तारित कोष सुविधा प्रबंध की सम्पूर्ण 
में तेजी से वृद्धि हो जाने की वजह से इस गिरावट का असर काफी हद तक कम 

अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ हमारे संबंध सद्भव और सौहार्दपूर्ण रहे हैं । 
हो गया । इसके परिणामस्वरूप , कीमतों में ग्राम तौर पर सितम्बर के अंतिम 
दिनों में जो भौसमी गिरावट प्राया करती है वह कमजोर रही । 

12. तथापि, प्रात्मसंतुष्ट हो कर मैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है । 

हमें उन नीतियों को प्रागे भी जारी रखना होगा जिनके ये अनुकूल परिणाम निकले 
7. जैसाकि सदम को मालूम है, सरकार ने सूखे के असर को कम से 

हैं । अतिमहत्वपूर्ण योगों में पायातों में बचत करने के लिए औरनिर्यातों में वृद्धि 
फम करने और कीमतों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई उपायकिए हैं । गेहूं, 
चीनी, और खाद्य तेलों जैसी संवेवन शील वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

करने के लिए और भी कठिन परिश्रम करने की जरूरत है । तेल को छोड़ कर 
के जरिए अधिक मात्रा में खरीदने; उपलम्ध कराने पौर जारी करने के लिए 

हमारे बाकी निर्यातों में , 1983- 84 के पहले सात महीनों के दौरान 9 . 9 
कार्रषाई की गई । बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान नकदी-बाहुल्य को समेटने और 

प्रतिशत वृसि हुई है । पिछले कुछ समय से विश्व व्यापार में चल रहे गतिरोध को 
मरकार के व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए । आन्तरिक उपलब्धता 

देखते हुए, यह एक काफी अच्छी प्रगति कही जा सकती है । वृद्धिशील पर्थ 
में वृद्धि करने के उद्देश्य से झपास और सी०टी०सी० चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध 

व्यवस्था की प्रायात संबंधी अनिवार्य मावश्यकतामों को पूरा करने के लिए 
लगा दिया गया । आवश्यकतानुसार और भी उपाय किए जाएंगे ताकि इस बात 

पौर ऋण परिशोधन अनुपात को प्रबंधयोग्य स्तर पर रखने के लिए हमें इममे भी 
की सुनिश्षिस व्यवस्था हो सके कि 1979- 80 जैसा अनुभव फिर न हो जबकि 

बढ़िया काम करने की जरूरत होगी । 
कीमतों में 21 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो गई थी 

13. सरकार ने सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए साधन जुटाने के हेतु और 
____ 8. प्रम में यह बताऊंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी भुगतान की 

प्रायोजना का विसपोषण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक बचतों की दर में वृद्धि 
स्पिति कैसी रही है । पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में मने सर्वन को 1982-83 

करने के लिए पिछले चार वर्षों में कई कदम उठाए हैं । कर की दरों के समायोजन 
में हमारे भुगतान- णेष में हुए मुधार की जानकारी दी थी । मुझे यह कहते हुए 

के अलावा, वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में बचतों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि 1983- 84 में इस स्थिति में मोर भी मागे सुधार 

के लिए भी राजकोषीय माधन का इस्तेमाल किया गया है । इसी उद्देश्य को 
हुआ है । व्यापारिक पाटा, जो 1981- 82 में 5, 800 करोड़ रुपए का पा , षट 

दृष्टिगत रखते हुए जमा- राशियों पर म्याज की दरों में वृद्धिकारी संशोधन किए 
कर 1982- 83 में लगभग 5, 5100 करोड़ रुपए का रह गया और पाल वर्ष में उसके 

गए । ये नीतियां बहुत ही सफल सिब हुई है, और अल्प बचतों तथा साविधिक 
पौर घट जाने की आशा है । अदृश्य मदों के खाते की प्राप्तियों में भी वृद्धि 

जमा के रूप में धनराशियों की प्राप्ति प्राशा से अधिक हुई है । माने वाले वर्षों में 
होती रही है और अनिवासियों को रकमे जमा कराने के लिए जो प्रोस्मान 

राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण काम यह होगा कि वह इस प्रवृत्ति को पौर 
दिए गए थे ये बहुत ही सफल रहे हैं । हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में , अंतर्राष्ट्रीय 

बढ़ावा दे । 
मुद्रा कोष से की गई निकामियों को हिसाब में पामिल करते हुए , चाल 

___ 14. साधन जुटाने की अपनी कार्य-नीति पर विचार करते हुए हमें यह 
विसीय वर्ष में 10 फरवरी तक 662 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है । 

स्वीकार करना होगा कि हमारे करों की दरें अपेक्षाकृत ऊंची हैं , लेकिन कर का 
9. वर्ष 1979- 80 में हमारे भुगतान-शष की स्थिति में तेजी से गिरावट आने 

आधार छोटा है । काले धन और कर- अपवंचन की बुराइयों से भी निपटना 
के बाद, हमने उसे नियंत्रण में रखने के लिए जो कार्य नीति अपनाई थी उमसे बहुत 

होगा । सरकार कर- अपवंचकों के साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह 
फायदा हुमा है । हमारे भुगमानों की स्थिति में सुधार को देखते हुए , सरकार ने 

पचनबद्ध है । साथ ही , हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहां तक 
स्वेचछा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष मुविधा के अंतर्गम 1 . 1 अरब 

सम्भव हो , कर प्रणाली अपने पाप में कर- अपवंचन को प्रोत्साहन देने वाला 
एस सी पार की णेष राशि को न लेने का निश्चय किया है ।विमम्बर , 1981 में 

माधन न बन जाए । इसलिए कर प्रणाली को सरल करने मौर युक्तिसंगत बनाने के 
इम सवन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर चल रही बहस में भाग लेते 

कार्य हमारी राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य बने रहने चाहिए । 
हुए प्रधान मंत्री ने कहा था : 

___ 15. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को 1982- 83 में 618 करोड़ रुपए का 
यह हमें उधार लेने के लिए मजबूर नहीं करता मोर न ही हम उधार लेंगे जब निबल लाभ हुप्रा था । हालांकि सरकारी क्षेत्र के बहुत-से उव्यमों ने 1983-84 में 
तक कि उधार लेना राष्ट्र के हित में नहीं होगा । हमारे द्वारा कोई ऐमा भी लाभ दिखाना जारी रखा फिर भी उनका कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर 
कार्यक्रम स्वीकार किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता नो कि हमारी पाशानों के अनुरूप नहीं रहा है । लाभकारिता में कमी पाने का प्रमुख कारण यह 
पोषित और संसद् द्वारा स्वीकृत नीति के अनुकूल न हो । यह सो कल्पना था कि इस्पात और कोयाला जैसे कुछ क्षेत्रों में हानि हुई थी । सरकार ने उनके 
तीन है कि कोई यह सोचे कि हम किसी ऐसी बाहरी एजेंसी से महायता कार्यपालन में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं । हमें यह सुनिश्चित करना 


ते हुए जमा राशिमाई 
है, और अल्प 


वाले वर्षों में 
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होगा कि पूंजी का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक किया जाए ताकि भविष्य में 
विस्तार के लिए अधिक साधन उपलब्ध हो । 
___ 16. अपनी सामाजिक पचनमद्धताओं को पूरा करने और रोजगार को 
बचाने के लिए मरकार को बहुत -से ऋण एककों को हाथ में लेना पड़ा और 
नए माधन मुहैया करके उन्हें नाल रखना पड़ा । हालांकि उनमें से कुछ की हालत 
ठीक हो गई है , मगर बहु त-से एकक अब भी पाटे में चल रहे हैं । अब समय श्रा 
गया है जब कि सरकारी क्षेत्र के मग्ण एककों के कार्य-निष्पादन की भली भामि 
समीक्षा की जाए ताकि हमारे साधनों पर कम गोश पो । सरकार का ऐमा करने 
का प्रस्ताव है । मार्थिक मक्षमता ही किसी उद्योग को जीवित रखने की प्रमुख 
कसौटी होनी चाहिए । 


17. चालू वर्ष के दौरान मैंको के पास जमा- राशियों में जो वृद्धि हुई है वह 
ऋण विस्तार के लिए उनकी धनराशियों की जरूरतों की अपेक्षा काफी ज्यादा है । 
प्रल्पावधि में , इसके कारण वैकिंग प्रणाली में कुछ नझवी-बाहुल्य उत्पन्न हो गया 
है । ऐसी स्थिति में , और सरकारी निवेश के लिए कुछ साधनों को जुटाने के 
उद्देश्य से , यह वांछनीय समझा जाता है कि एक और वित्तीय योजना चालू 
की जाए जिसकी विशेषताए मोटे तौर पर वही हों जो बैंकों की लम्बी अवधि को जमा 
योजनामों की होती हैं । इस योजना के अंतर्गत , जिसे " राष्ट्रीय जमा योजना " 
कहा जाएगा, कुछ अभिहित केन्द्रों से चार साल की परिपक्वता वाली जमा 
राशियों के प्रमाणपन्न खरीदे जा सकेंगे। निवेशकर्ता को इन प्रमाणपत्नों को एक साल 
गाव भुनाने का विकल्प होगा । यदि ये राशियां चार वर्षों तक जमा रखी जाएंगी 
तो म्याज की दर 10 . 5 प्रतिशत होगी और यदि ये राशिया तीन, दो और एक वर्ष 
के लिए जमा रहेंगी तो इन पर क्रमश: 10- 9 मौर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज 
दिया जाएगा । इम जमा राशियों के व्याज पर प्राय कर अधिनियम की धारा 
80ठ के प्रतर्गत 10, 000 रुपए की पूर्ण सीमा तक कर से छूट प्राप्त होगी । इस 
योजना के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में 500 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का 
लक्ष्य रखा गया है । मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह एक प्रल्पकालीन योजना है और 
इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा अथवा यदि 
मौद्रिक घटनाचक्र को देखते हुए प्रावश्यक हुआ तो इसे पहले समाप्त किया 
जा सकता है । 


दी जाएगी । कमजोर एककों को इस राशि तक की सहायता इससे भी नीची, यानी 
10 प्रतिशत की दर पर वी जाएगी । 

21. सदन को मालूम ही है कि मरकार विनीय वर्ष में परिवर्तन करने की 
वांछनीयता पर विचार करती रही है । जैसा कि मैंने, गत वर्ष सदन को सूचित किया 
था , मने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए थे । उनकी प्रति 
क्रिया प्राम तौर पर अनुकूल थी । राज्य सरकारों से और व्यापार तथा उद्योग के 
क्षेत्रों से प्राप्त सुमावों पर विचार करने के लिए और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने 
की कार्यवाधियां निर्धारित करने के लिए, मैं एक विशेष समिति नियुक्त करने 
का प्रस्ताव करता हूं जिममें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक 
तथा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधि और कुछ गैर-सरकारी सदस्य होगे । 
इस समिति से अपनी रिपोर्ट सितंबर , 1984 के अंत तक प्रस्तुत करने के लिए 
अनुरोध किया जाएगा । 

22. अब मैं 1983- 84 के मंशोधित अनुमानो और 1984- 85 के मजद 
अनुमानों की ओर प्राता हूं । 

1983- 84 के संशोधित अनुमान - 
23. सदन को याद होगा कि 1983- 84 का केन्द्रीय क्षेत्र का प्रायोजना 
परिव्यय 13, 870 करोड़ रुपए रखा था । इसे 8, 390 करोड़ रुपए तक बजट 
से भौर 5, 480करोड़ रुपए तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रान्तरिक तथा बजट 
माह्य साधनों से पूरा किया जाना था । सरकारी क्षेत्र के कुछ उव्यमों के प्रान्तरिक 
साधनों में कमी हो जाने के बावजूद, मेरा यही प्रयास रहा है कि वर्ष के दौरान कुल 
प्रायोजना परिव्यय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । अब अनुमान है कि 1983-84 
में केन्द्रीय प्रायोजना परिव्यय 14, 059 करोड़ रुपए होगा । बजटीय समर्थन मे , 
बजट अनुमानों की अपेक्षा, 1,007 करो रुपए की वृद्धि करके ऐसा करना संभव 
हा है । 

24. डाफ -तार प्रायोजना के लिए बजटीय समर्थन की राशि में 203 करोड़ 
रुपए की वृद्धि की गई है । रेलवे के आयोजना परिव्यय में भी 54 करोड़ रुपए 
के अतिरिक्त बजटीय समर्थन के माप , 100 करोड़ रुपए की वृधि की गई है । 
परिवहन और संचार क्षेत्र में , भने इन्सेट जैसी प्रतरिक्ष परियोजनाओं के लिए 
और दूरवर्णन के व्याप्ति -झोन का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त धनराशियों 
की व्यवस्था की है । विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति को निरंतर बनाए 
रखने के लिए, मजट व्यवस्था में 250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है । 
रसायनों और उर्वरकों के लिए आमंटित राशि में 133 करोड़ रुपए की वृद्धि 
अधिकांशतः भान्तरिक साधनों में कमी हो जाने पौर वित्तपोषण की पति में 
परिवर्तन होने के कारण की गई है । ऊर्जा के क्षेत्र में ,निर्माणधीन परियोजनामों 
के कार्य की गसि को तेज करने के लिए कोयला संबंधी परियोजनाओं को 30 करोड़ 
रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के 
पूजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए 130 करोड़ रुपए की एक विशेष व्यवस्था की 
गई है । बाल वर्ष में प्रारम्भ किए गए नए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम 
के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं । मैंने अनुसूचित आतियों / अनुसूचित जन 
जातियों मोरपिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 
जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था में वृद्धि की है । 

25. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रायोजनामों के लिए केन्द्रीय सहायता 
में 392 करोड़ रुपए की वृद्धि करके उसे 4,462 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4, 854 
करोड़ रुपए कर दिया गया है । इसमें उन राज्यों को अग्निम रूप से दी गई प्रायोजना 
सहायता की 190 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो विशेष रूप से चालू वर्ष की 
पहली छमाही में मानसून न पाने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे । प्रासाम 
राज्य को 82 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजमा सहायता दी गई है, जिसका 
अधिकांश भाग उस राज्य में दंगों से पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास 
को व्यवस्था करने के लिए दिया गया है । 

26. मायोजना-भिन्न व्यय को सीमित रखने के लिए भरसक सावधानी 
बरती गई है । फिर भी , कुछ अपरिहार्य वचनमबताएं पी । राज्यों को दिए 
माने वाले प्रर्पोपाय अग्रिमों के लिए और यपया -व्यापार करारों के अंतर्गत तकनीकी 
ऋणों के लिए 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है । कृषि संबंधी 
निविष्टियों ( इनपुट ) के लिए राज्यों को दिए जाने वाले मन्पावधिक ऋणों में 


18. पिछले साल सरकार द्वारा नियुक्त की गई वित्तीय संस्थानों संबंधी . 
उच्चस्तरी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में , “संपरिवर्तनीयता खंड " में 
कतिपय परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है । संपरियोजनामों की पूंजीगत 
लागत और प्रलाइसेंसीकृत क्षेत्र में निवेश की सीमा में हुई वृद्धियों को दृष्टिगत 
रखते हुए , संपरिवर्तनीयता खंड से छूट के प्रारम्भिक सोपना को 1 करोड़ रुपए के 
मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जा रहा है । 


19. इसके अलावा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधि 
नियम के अंतर्गत न आने वाली कम्पनियों के मामले में संपरिवर्तनीयता खा लागू 
महीं किया जाएगा, यवि ऐसी कंपनी में सभी वित्तीय संस्थानों की प्रमिवटी धारिता 
26 प्रतिशत से अधिक होगी । किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पाने वाली कंपनियों बड़े व्यापारिक घरानों के 
मामले में , 40 प्रतिशत की मौजूदा सीमा लागू रहेगी । " उग्रोग - रहित " जिलों में 
मिषेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, इन जिलों में स्थापित किए जाने के लिए 
प्रस्तावित एककों के संबंध में सपरिवर्तनीयता बंड से पूरी तरह छूट मिलेगी । 
सहायता प्राप्त कंपनियों के बोडों में नियुक्त किए गए संस्थानों के नामजद निदेशकों 
के कार्यपालन में भी सुधार किया जा रहा है । इस विषय में और अन्य संबंधित 
पहलुमों पर पिस्तृत मार्गनिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं । 

20. भारतीय प्रौद्योगिक विकास मैक उद्योगों के माधुनिकीकरण के लिए 
उदारतापूर्वक वित्तीय सुविधाएं देता रहा है । इस प्रयोजन के लिए भारतीय 
पौद्योगिक विकास बैंक की जो योजना है यह हाल में सभी प्रौद्योगिक एककों पर 
लाग कर दी गई है और इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक की राशि म्याज 
की 12 . 5 प्रतिशत की रियायतों दर पर दी जा रही है । प्राधुनिकीकरण की 
मोममाओं की वित्तीय लागत को कम करने के उद्देश्य से यह मिर्णम किया 
गया है कि 4 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक की 
पोजनामों के अंतर्गत व्याज की दर, प्रगली सूचना तक , षठा कर 11 . 5 प्रति 
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110 करोड़ पपए की पति की गई है । राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों में 
300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है क्योंकि प्रल्प बचतों की राशि भधिक मात्रा में 
एकल होने के कारण इन बघतों में उनका हिस्सा बढ़ जाएगा । चालू वर्ष की दूसरी 
छमाही में कोई 1 राज्यों में पार्ने मौर चक्रवातीय तूफान पाए तथा मोलावृष्टि 
हई । इन विपत्तियों के कारण पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 150 करोड़ 
पए के अतिरिक्त मायोजना-भिन्न मनुवान की व्यवस्था की गई है । 


27. इसके अतिरिक्त , में राज्यों को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 
पामोजमा-भिन्न सहायता देने के लिए व्यवस्था कर रहा हूं । इस विषय में मैं बाद 
में राज्यों के अगले वर्ष के पायोजना परिव्यय पर विचार करते समय पर्चाकरूंगा । 
500 करोग रुपए के इस ऋण में से 400 करोड़ रुपए की राशि से राज्यों को अपने 
1982- 83 के पाटे साफ करने में सहायता मिलेगी । 


33. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमाराशिमों और ऐसी ही 
अन्य रकमों से बजट अनुमानों की अपेक्षा 190 करोग रुपए अधिक प्राप्त होने का 
अनुमान है । तेल क्षेत्र की अधिशेष धनराशियों की जमा रकमों, राज्य सरकारों 
को दिए गए अर्थोपाय और प्रल्पावधिक पग्रिमों की प्रतिरिमत वसूलियों और अन्य 
घट-बढ़ को हिसाब में लेने के बाद, पालू वर्ष में पूंजी खाते की प्राप्तियां 
15, 965 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में इनकी राशि 
12, 656 करोड़ रुपए दिखाई गई थी । 

34. इस प्रकार कुल प्राप्तियों की राशि 33, 250 करोग रुपए से बढकर 
36, 929 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है । इससे चालू वर्ष में बजटीय पाटा 
1, 695 करोड़ रुपए का रहेगा, जबकि बजट अनुमानों में 1,586 करोड़ रुपए का 
पाटा दिखाया गया था । इस राशि मे 400 करोड़ रुपए की यह विशेष क्षण 
सहायता की राशि शामिल नहीं है जो पूर्ववर्ती वर्ष 1982-83 के प्रत के प्रोगराफ्ट 
साफ करने के लिए राज्यों को दी गई थी । सदन अवश्य ही मुम से सहमत होगा 
कि अपरिहार्य बजटीय वनावों के बावजूद, हम घाटे को विवेकपूर्ण सीमामों में रख 
सके हैं । 


28. रक्षा के लिए म्यवस्था को 5, 971 करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित 
मनुमामों में 6,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है । चालू वर्ष में , सरकारी कर्म 
पारियों के लिए मंजूर की गई अन्तरिम राहत और बोनस के कारण सरकार के 
सभी विभागों के संबंध में लगभग 280 करोग रुपए का खर्चा पाने का अनुमान है । 
मायातित मार स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली मार्थिक सहायता की राशि 
250 करोड़ रुपए बढ़कर 1,048 करोड़ रुपए की हो जाएगी क्योंकि जून 1983 
में उर्वरकों की उपभोक्ता कीमतों में कमी कर दी गई पो । चालू वर्ष के दौरान 
वित्तीय कठिनाइयों के कारण , सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को , खासतौर से हेपी 
इंजीनियरिंग कारपोरेशम , राष्ट्रीय बस्त्र निगम पौर विल्ली परिवहन निगम को . 
बजट में की गई व्यवस्था से अधिक मायोमना-भिन्न सहायता की जरूरत पड़ेगी । 
इसके अलावा कलकत्ता पत्तन पौर हाल्दिया मल के तलकर्षण ( ड्रेजिंग ) के 
लिए मार्थिक सहायता की योजना को अगले वर्ष के अंत बढ़ाने का निश्चय किया 
गया है । 


1984- 85 के बजट का अनुमान 
35. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जब हमारी सरकार ने जनवरी 
1980 में शासन-भार संभाला था , उस समय हमारे सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कायं यह था कि प्रायोजन की प्रक्रिया को पुनरुज्जीवित किया जाए मौर विकास 
के कार्यक्रमों को नया बल प्रदान किया जाए । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है 
कि पिछले चार सालों में , हम सार्वजनिक निवेश की गति में अभूतपूर्व वृद्धि कर 
सके हैं । 


28. संशोधित अनुमानों में , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने बड़े हए कोटे के 
संबंध में प्रभिवान देने के लिए , 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी 
मामिल की गई है । किन्तु इसका बजट पर कोई निवल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 
कोटे के मभिवानों के लिए की जाने वाली भवायगियां तवमुरूप प्राप्तियों से 
प्रतिसंतुलित हो जाती है । उपर्युक्त और अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने 
पर, संशोधित अनुमानों में भायोजना -भिन्न व्यय की राशि 24,773 करोड़ रुपए 
रखी गई है कि बजट अनुमानों में इसकी रासि 21, 984करोड़ रुपए की थी । 


30. जहाँ तक प्राप्तियों का संबंध है, प्राय-कर और सीमा- गुल्को की 
प्राप्तियों के बजट अनुमान संभवतः पूरे हो जाएंगे । निगम-कर की प्राप्तियों में , 
तेल कंपनियों द्वारा अधिक प्रायगियां किए जाने के कारण 203 करोड़ रुपए की 
वृद्धि होगी । संप- उत्पाव-शुल्कों में भी , कच्चे तेल ( कूर ) और कोयले पर 
उपकरों की अधिक राणि प्राप्त होने के कारण 85 करोड़ रूपये की अधिक 
प्राप्ति होने का अनुमान है । केन्द्र का कर- राजसम, करों में राज्यों क 
हिस्सा प्रवा कर दिए जाने के बाद , 15, 700 करोड़ रुपए होने का 
मनुमान है जबकि बजट अनुमान 15, 460 करोड़ रुपए का था । 


____ 36. वर्ष 1984- 85 के लिए, केन्द्र , राज्यों और संघ राज्य पोत्रों फा 
मनुमोदित प्रायोजना परिव्यय 30, 132 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1983- 84 
में इसकी राशि 25, 480 करोड़ रुपए की पी । 1984- 85 के लिए केन्द्रीय 
मायोजना परिव्यय की राशि 17, 351 करोड़ रुपए रखी गई है, जो कि 1983-84 
के 13, 870 करोड़पए के अनुमोदित प्रायोजमा परिव्यय से 25 प्रतिशत मधिक है । 
___ 37. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मायोजना परिव्यय की राशि 
12, 781 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि 1983- 84 में अन्तिम रूप से अनुमोदित 
परिव्यय की राशि 11, 678 करोड़ रुपए की थी । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 
प्रायोजनामों के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 5, 050 करोड़ रुपए की होगी , 
जबकि 1983- 84 के बजट अनुमानों में यह राशि 4, 462 करोड़ रुपए की पी मौर 
इस प्रकार इसमें चालू वर्ष में किए गए माटन की तुलना में 13 . 2 प्रतिशत की 
अद्धि होगी । 

38. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपर्युक्त समूचे प्रायोजना परिव्यय के 
मंतर्गत अलग - अलग राज्यों की प्रायोजनामों की स्थिति भिन्न -भिन्न है । कुछ 
राज्यों ने अपने वित्तों का प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह किया है। वे अतिरिक्त साधम 
जुटाने में मौर उनका पर्याप्त माकार की प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन में 
प्रभावोत्पावक उपयोग करने में सफल हुए है और इस प्रकार उन्होंने अपने विकास 
पौर प्रपनी जनता की वृद्धि के लिए व्यवस्था की है । दुर्भाग्यवश , कुछ राज्यों 
ने अपने निजी कारणों से, अपने साधनों का इस्तेमाल बहुत-से अन्य प्रयोजनों के 
लिए किया है । उन्होंने अपने साधनों को , जिनमें जुटाए गए अतिरिक्त साधन 
मामिल हैं , विकास के लिए नहीं लगाया है और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से भी 
मोवरड्राफ्ट की बड़ी-बड़ी रकमें ले ली है । 

39. ऐसे राज्यों को भी सहायता देने के लिए, समय समय पर विभिन्न 
सुविधाएं मौर मवसर दिए गए थे । छठी पायोजना के शुरू में ही 1, 412 करोड़ 
अपए की अग्रिम सहायता की बकाया राशि की पसूली स्थगित कर दी गई पी । यह 
इसलिए किया गया था ताकि राज्य साफ खाते के साथ शुरुमात कर सकें । किन्तु 

राज्यों के प्रोवरड्राफ्ट फिर बढ़ गए और जून 1982 में मैंने 1743 करोड़ रुपए के 
मध्यमावधिक ऋण देकर राज्यों के पूर्ववर्ती वर्ष के पतिशेष पाटे को साफ करने का 
फैसला किया । भारतीय रिजर्व बैंक में भी राज्यों को उपलब्ध पापाय की 
सीमामों को दुगना कर दिया । पिछले साल फिर , बजट प्रस्तुत करते समय मैंने 
केन्द्रीय सहायता के स्तर में वृद्धि करने की घोषणा की । ये सारे उपाय मुख्यत: 
राज्यों को इस बात की सहायता देने के लिए किए गए थे कि ये अपने विसीय 


31. कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत , रेलवे के लाभांश के रूप में , बजट 
अनुमानों की अपेक्षा 127 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की संभावना है किन्तु यह 
कमी प्राय भीषों के अंतर्गत वृथियो हो जाने से अधिप्रतिसंतुलित हो जाएगी, और 
पान पर्ष में कर-भिन्न राजस्यों की कुल राशि, बजट अनुमानों की प्रपेक्षा 130 
करोगपए अधिक होने की प्रामा है । 


32. मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्मता होती है कि पूंजी बाते की प्राप्तियों 
के अंतर्गत, पाल पर्ष के दौरान भल्प बचतों के निबल संग्रह की राशि 2, 000 करोड़ 
रूपए तक हो सकती है, जबकि बजट अनुमान 1,700 करोड़ रुपए का पा । 
यह चालू वर्ष के बजट में प्रस्प बयतों के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का स्वागतयोग्य 
सुपरिणाम है । माना है, तकनीकी ऋणों की वापसी भदायगी से 1,150 करोड़ 
रुपए प्राप्त होंगे जबकि बजट में 800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान मगाया 
गया पा । प्यप को पटाने के बार निबल प्राप्ति की राशि , बजट अनुमामों के 
200 करोग रुपए के मुकाबले , 350 करोड़ रपए होगी । 


[ भाग - 


1 ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


मामलों का पुनः समायोजन कर सकें और पर्याप्त माकार की अपनी भायोजमानों 
को क्रियान्वित कर सकें । 


40. दुर्भाग्य की मात है कि इन उपायों के बावजूद, कुछ राज्यों ने मार्च 
1982 के बाद भी प्रोवरड्राफ्टों पर अत्यधिक निर्भर रहना जारी रखा । मार्च 
1984 के प्रत में उनके प्रस्तावित घाटों का उनको प्रायोजनामों के मामार पर 
कठोर प्रभाव पड़ेगा , यदि सामान्य परिपाटी के अनुसार, इन घाटों को उनकी प्रगले 
वर्ष की भायोजमा में समायोजित किया जाएगा । इस समस्या को काबू में रखने के 
उपायों पर विचार करते समय में अपने माप को दुविधा में फंसा हमा महसूस कर 
रहा हूं । एक मोर , देश का कोई भी वित्त मंत्री किसी भी राज्य की प्रायोजना 
के माकार के विषय में उदासीन नहीं रह सकता । दूसरी ओर, यदि चूककर्ता 
राज्यों को सहायता दी जाती है तो सुप्रबंधित राज्यों की यह शिकायत उषित होगी 
कि उन्हें अपने बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए केन्द्र से न्यायोचित पुरस्कार नहीं 
मिला है । 


मिला है । 


41. पिछले कुछ सप्ताहों में , उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से फिर विचार 
बिमर्श किया गया है , जिनके भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोवरड्राफ्ट की राशि बहुत 
प्रधिक पी । कुछ राज्य सरकारें इस बात के लिए सहमत हो गई है कि वे अपनी 
वित्तीय स्थिति को सुधारने और मोषरड्राफ्टों पर अपनी निर्भरता को कम करने 
के लिए मावश्यक उपाय करेगी । मैं स्वयं इस बात के लिए सहमत हो गया हूं कि मैं 
भी राज्यों को प्रतिरिक्त सहायता देने के लिए और उपाय करूंगा ताकि जहां तक 
संभव हो राज्यों की प्रायोजनामों को बचाया जा सके । ऐसा करते समय मैं गरीबी 
दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति को सेज रखने की अावश्यकता के 
प्रति विशेष रूप से सजग रहा हूँ । केन्द्रीय सहायता की राशि में भी पौर वृद्धि 
की जा रही है । इसे हिसाब में लेते हुए, आयोजना प्रधि में कुल सहायता की 
राशि भायोजना प्रलेख में परिकल्पिस 15, 350 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले 
17, 790 करोड़ रुपए की होगी । इसके अलावा , जैसा कि मैंने पहले कहा है , 
मैंने 1983- 84 के संशोधित अनुमानों में 500 करोड़ रुपए की मतिरिक्त व्यवस्था 
की है । इस विशेष सहायता से ये राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अपने 
पोबराफ्ट माशिक रूप से साफ कर सकेंगे । राज्यों को यह भी बता दिया गया 
है कि उनके कृतिशेष घाटों को , भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमस पर्योपाय सीमाप्रो 
तफ , मगले वर्ष के मायोजमा साधनो के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा । 


46. अगले वर्ष की प्रायोजना तैयार करते समय , हमने इन कार्यक्रमों को पार 
ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिनसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण निर्धनों को फायदा पहुंचता 
है , अधिक से अधिक समर्थन दिया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न 
कार्यक्रमों के लिए मावंटित कुल राशि 932 करोड़ रुपए की होगी जो कि 
1983- 84 में रखी गई 480 करोड़ रुपए की राशि से लगभग दुगमी है । एकीकृत 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 216 करोड़ रुपए की राशि की म्यवस्था की जा 
रही है । उत्तनी ही राशि राज्यों द्वारा भी दी जाएगी । 1984- 85 में इस कार्यक्रम 
क लाभानुभोगियों की संख्या अनुमानत: 30 लाख से अधिक होगी । राष्ट्रीप 
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए , 1984- 85 के संबंध में 230 करोड़ रुपए के 
परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इस कार्यक्रम के लिए भी इतनी ही राशि की 
ध्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी । 

___ 47. प्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण 
भूमिहीम परियार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने 
को परिकल्पना की गई है, के लिए मावंटित राशि को , 1983- 84 के 100 करोड़ 
रूपए के मुकाबले , 1984- 85 में बढ़ाकर 400 करोग रुपए किया जा रहा है । 
इस कार्यक्रम से पौर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से कुल मिलाकर, 1984 
85 में ग्रामीण क्षेत्रों में 55करोड़ कार्य-विवसों ( मैन डेज ) के रोजगार की व्यवस्था 
होगी । शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम 
के लिए 25करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जा रही है । जैसा कि सवन 
को मालूम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई बजट व्यवस्था का उपयोग बैंकों 
द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के एवज में पूंजीगत मार्थिक सहायता देने के लिए 
किया माएगा । मैं यह बतला दूं कि इन दो मए कार्यक्रमों के लिए, व्यय की प्रगति 
को देखते हुए , वर्ष के दौरान प्रावश्यकतानुसार और धनराशि की व्यवस्था की 
जाएगी । 

48. वर्ष 1984- 85 को आयोजना में , त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्य 
श्रम के लिए 243 करोड़ रुपए रखे गए हैं । राज्यों से अपेक्षा की जाती 
है कि वे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए 
364 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्वयं करेंगे । 1984- 85 के दौरान 
50, 000 से अधिक समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की मुविधाएं 
मुहैया किए जाने की आशा है । 
___ 49. एकीकत बाल विकास सेवाओं का कार्यक्रम हमारे उन प्रयत्नों 
का एक महत्वपूर्ण अंग है जिनसे हम अपने देश के पिको इलाकों, शहरी 
गंदी बरिसयों और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को मदद 
देना चाहते हैं । यह कार्यक्रम 920 खंडो में पहले से ही चल रहा है । 
1984 के अंत तक , यह योजना सभी 1000 निर्धारित खंडों में पूरी 
तरह चालू हो जाएगी । इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपए की व्यवस्था 
की गई है । समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए, 
1984- 85 में कुल मिलाकर 78 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है । 

50. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े 
वों को फायदा पहुंचाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजनाओं 
में , 1983-84 के केवल 176 करोड़ रुपए की तुलना में , 1984- 85 में 
209 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है । शिक्षा और संस्कृति के 
कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय को , जो 1983- 84 में 155 करोड़ 
रुपए का था , काफी अधिक बढ़ाकर 1984- 85 में 204 करोड़ रुपए कर 
दिया गया है । इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 
आयोजना परिग्यय मे लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । इसके 
लिए 1983- 84 में 460 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी , अब 
1984-85 में 605 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है । परिवार 
कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत 2 करोड़ लोग और आ जाएंगे । 

51. सरकार की उपर्युक्त और अन्य सामाजिक - आपिका प्राथमिकताएं 
20 सूत्री कार्यक्रम में परिलक्षित होती है, जिसे जोरदार परीके से कार्या 
न्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आयोजना में मुस 
44 038 करोड़ रुपए की राशि भावगटेत की गई है, जो चालू वर्ष की 
प्यावा की अपेक्षा लगभग 47 प्रतिशत अधिक है । राज्यों मोर संघ 
पाप क्षेत्रों द्वारा उपधिस किए जाने वाले परिग्थयों को शामिल करते 


42. उन राज्यों के मामले में जिन्होंने अपने विस का अच्छा प्रबन्ध किया 
में 1984-85 में उनको कुछ अतिरिक्त सहायता देने की एक उपयुमस योजना बना 
हाई । यह न्यायसंगत और समुचित ही है । 


43. अध्यक्ष महोदय , मुझे विश्वास है कि सदन मुझसे इस बात के लिए सहमत 
होगा कि अपनी निजी साघम संबंधी कठिन समस्यामों के बावजूद , केन्द्रीय सरकार 
में राज्यों की समस्यामों को सुलझाने के लिए जो कुछ भी वह अधिक से अधिक 
कर सकती थी , किया है । माकी जो कुछ करना है वह उन्हें स्वयं करमा है । 


44. छठी प्रायोजना की अवधि में , सरकारी क्षेत्र की प्रायोजना कुल 
भिलाफर, पाल कीमतों पर 110, 000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी । इसकी 
तुलना में पूर्ववर्ती पांच वर्षों का मायोजना परिव्यय 46, 700 करोड़ रुपए का थ 
हालांकि इन पांच वर्षों में से तीन वर्ष ऐसे हैं जो पिछली सरकार के द्वारा संचालित 
" गैर- मायोजना " के हैं । वास्तविक रूप में भी , छठी भायोजना का परिव्यय , 
पिछली किसी भी मायोजना के परिव्यय की तुलना में , बहुत अधिक होगा । 
प्रध्यम महोदय , यह वृद्धि चालू प्रायोजना की अवधि में विकास की गति को 
तेज करने में इस सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का एक मापदण्ड है । 


____ 45. पिछले चार सालों में , वर्तमान सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों , 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के फायदे के लिए बहुत- सी योजनाएं शुरू 
की है । इन योजमामों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम , राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रम पार 15 अगस्त , 1983 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषिप्त दो नए 
कार्यक्रम, प्रति ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों 
को निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना पामिल है । इनमें से प्रत्येक 
कार्यक्रम का उद्देश्य लक्ष्यगत विशिष्ट समूहों के लिए मामदनी मीर रोजगार के 
अवसर प्रदान करने के साथ-साप उत्पादक परिसम्पतियों का निर्माण करना भी है । 
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हुए, 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कुल व्यवस्था 11,858 करोड़ रुपए की होगी , 
ओ केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के फुल वार्षिक आयोजना परिव्यय 
के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर होगी । । 


या सीमाविक किसानों के कार्यक्रमों, ग्रामीण जलपूति योजना, प्रहरी गंदी 
बस्तियों में पर्यावरणिक सुधार, कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 
खेतों में सरणियों का निर्माण , और स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा भोर 
बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने के 
लिए मनाई गई हैं । इस प्रयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए की एकमुश्त 
राशि की व्यवस्था की जा रही है । कहीं ऐसा न हो कि सम्मामित सवस्म 
मुझे कोई ऐसा जादूगर समझ बैठे जो इतने कम साधनों से इतमा अधिक 
कर सकता है । इसलिए मैं जल्दी से यह स्पष्ट कर दूं कि ये प्रोत्साहन 
योजनाएं विनिर्दिष्ट योजनाओं के कार्य-निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त 
माधनों की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई हैं । इनमें से प्रत्येक योजना 
के लिए अलग से भी यथेष्ट मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की गई है । 


57. मैंने 1984-85 को वार्षिक आयोजना के उद्देश्यों और उसकी 
मुख्य -मुख्य प्राथमिकताओं का बहुत ही संक्षेप में विवेचन किया है । 
बम मंमंध में अतिरिक्त जानकारी बजट -पत्रों में उपलब्ध है । 


52. कृषि के क्षेत्र में ओ असाधारण प्रगति हुई है वह अर्थव्यवस्था के 
लिए सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । इस क्षेत्र के विकास को वर्तमान 
सरकार द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता अगले वर्ष की आयोजना में भी 
जारी रहेगी । इस प्रकार, कृषि मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 
कुल परिव्यय की राशि , चालूविसीय वर्ष के 556 करोड़ रुपए की तुलना 
में , 758 करोड़ रुपए की होगी । इम परिव्यय में राष्ट्रीय तेलहन विकास 
परियोजना के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि शामिल है । इस परियोजना 
में और पहले से चले आ रहे अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 1984-85 में 
ही 8 . 4 लाख मेट्रिक टन के अतिरिक्त उत्पादन की परिकल्पना की 
गई है । 

53. देश में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए । 
विषत, कोयला, रेलवे और पत्तनों के लिए अधिक राशियों की व्यवस्था 
की जा रही है । विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 
1, 764 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है , जो 1983- 84 की तुलना में 
44 प्रतिशत वृद्धि की व्योतक है । कोयला विभाग की परियोजनाओं के 
लिए 1, 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1983-84 
में 1, 076 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और 1984- 85 
में 1, 520 लाख मेट्रिक टन कोयले के उत्पावन का लक्ष्य ज्या गया 
है । 1984- 85 में रेलवे के लिए 1, 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जो 
कि चाल वर्ष की अपेक्षा ३३ प्रतिशत अधिक है । यह आशा की जाती 

कि रेलों बारा होता जाने वाला राजस्व उपार्जक यातायात 1984-85 
में पढ़कर 2, 450 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा । पत्तनों के विकास के 
लिए 201 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें मद्रास बंदर 
गाह को गहरा करने के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । 


58. आयोजना के लिए यथासंभव अधिक से अधिक परिव्यय की 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से , मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि 
आयोजना-भिन्न व्यय निम्नतम स्तर पर रखा जाए । किन्नु कतिपय 
पृतियां करना आवश्यक और अपरिहार्य है । मैं यह भी बतला दूं कि 
राज्य सरकारों से होने वाली प्राप्तियों और उनको की जाने वाली अदाय 
गियों के अनुमान तैयार करते समय , आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम 
रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है । इस विषय में 
मैं सदन को पहले सूचित कर चुका हूं । आयोग की अन्तिम रिपोर्ट 
अप्रैल , 1984 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है । 


64. पेट्रोलियम के लिए 3, 127 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था 
की जा रही है । इसमें अन्वेषण और उत्पावन के कार्य क्रमों के लिए 2, 685 
करोड़ रुपए मीर तेल शोधन तथा विपणन की विभिन योजनाओं के लिए 
443 करोड़ रुपए की राशि शामिल है । 1984- 85 में लगभग 300 लाख 
मेट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है । एक 
गैस पाइप लाइन परियोजना के लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
जा रही है । इस परियोजना के द्वारा विजयपुर, जगदीशपुर, विला, बबराला, 
शाहजहांपुर और सवाई माधोपुर में स्थापित की जाने वाली नई उर्वरका 
परियोजनाओं को बेसीन गैस की सप्लाई की जाएगी । 


59. मैंने रमा व्यय के लिए, इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 
6, 350 करोड़ रुपए के मुकाबले , अगले वर्ष 6, 800 करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की है । मुझे विश्वास है कि सदन इस बात में मुझसे सहमत होगा 
कि रक्षा के लिए सभी जरूरतों को देश की सुरक्षा के हित में पूर्णत: 
पूरा किया जाना चाहिए । अगले वर्ष ब्याज की अवायगियों की अनुमानित 
राशि, इस वर्ष के 4, 850 करोड़ रुपए के मकायले , 5, 600 करोड़ रुपए 
को होगी । उधार की राशियाँ अधिकांशत. हमारे विकास कार्यों का वित 
पोषण करने के लिए ली जाती है और पाज की अदायगियों की राशि में 
वृद्धि पचतें जुटाने की हमारी नीतियों की सफलता के कारण ई है । 
खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई है । स्वदेशी और आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता देने के लिए 
1, 080 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । निर्यात संपर्धन और विपणन 
विकास के लिए 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई 


55. इस्पात, अलौह धातुओं, कागज , सीमेंट और अन्य बहुत से पोत्रों के 
लिए, जो देश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, पहले से अधिक 
धनराशियों की व्यवस्था की जा रही है । मैं सदन का ध्यान उन कार्यक्रमों 
की भोर भी दिलाना चाहता हूं जो 1984-85 को आयोजना में विज्ञान 
भौर प्रौद्योगिकी , प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और पर्यावरण के सुधार के 
लिए शामिल किए गए हैं । पिछले अगस्त में इन्सेट -1 बी को भूकेद्रिक 
मक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों ओर 
तकनीशनों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण है । हमारे लिए 
यह एक गर्व की बात है कि भारत उन कुछ परे हए देशों की श्रेणी में 
शामिल हो गया है जिन्होंने दक्षिणी . प्रदेश में स्थायी वैज्ञानिक केन्द्र 
स्थापित कर रखे हैं । भारत ही एक ऐसा विकासशील देश है जिसे 
समुद्री कानून सम्मेलन से " अग्रणी निदेशक " ( पायमिअर इन्वेस्टर ) के रूप 
में मान्यता प्राप्त होने की प्रतिष्ठा मिली है, जिससे हम गहरे समझो तलों 
के खनिज साकेनों का उपयोग करने का अधिकार मिल गया है । 


80. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भसे की अतिरिसत 
किस्त और पेंशन राहत आदि देने के लिए 1984-85 में 300 करोड़ रुपए 
की एकमुमत व्यवस्था की गई है । इन व्यवस्थाओं और समायोजन के 
स्वरूप वाली अन्य व्यवस्थाओं को हिसाब में लेने पर, 1984- 85 में कुल 
आयोजना-भिन्न परिव्यय अनुमानतः 26, 066 करोड़ रुपए का होगा , 
जबकि 1983- 84 के संशोधित अनुमानों में 24, 773 करोड़ रुपए की 
राशि रखी गई है । 


81. जहाँ तक 1984-85 में प्राप्तियों का संबंध है, कराधान के वर्तमान 
स्तरों पर 23, 993 करोड़ रुपए का सकल कर- राजस्थ प्राप्त होने का अनु 
मान है जिसकी तुलना में इस वर्ष के संशोधित अनुमानों से 20, 946 करोए 
रुपए की राशि परिकल्पित की गई है । अनुमान है कि 1984- 85 में 
करों में राज्यों का हिस्सा चालू वर्ष के 5, 248 करोड़ रपए के मुकाबले , 
5, 739 करोड़ रुपए का होगा और इस प्रकार इसमें लगभग 500 करोड़ 
रुपए की वृद्धि होगी । इस प्रकार, केन्द्र का निवल कर-राजस्व , चाल पर्प 
के 15, 700 करोड़ रुपए की तुलना में , 17, 254 मारोड़ रुपए का होगा । 
रेलवे भौर डाक -तार से प्राप्त होने वाला लाभांश , 1983-84 के संशोभित 
अनुमामों की अपेक्षा 106 करोड़ रुपए अधिक होगा । सरकारी मेस के 


56. अंत में , मैं यह बसला देना चाहूंगा कि चुने हए क्षेत्रों में बेहतर 
कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की योजनाएं 1983-84 में शुरू की 
गई थी , वे 1984- 85 में भी जारी रहेंगी । जैसा कि सदन को मालूम है, 
में योजनाएं बिजली गोडों के यंचालन में सुधार लाने के लिए मोर छोटे 
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भारत का राषपत : बसाधारण 


धि होगी और कर संबंधी उपबंधों फा अपेक्षाकृत अधिक अग्छी तरह 
पालन होगा । इन बातों को ध्याम में रखते हुए, मैने रामस्व में केवल 
59, करोड़ रूपए की निषल हानि होने की परिकल्पना की है । यह हानि 
पूर्णतः, बंधी, आय वाले वर्गों को कर में दी गई राहत के परिणामस्रूप 
हुई मानी जा सकती है । जहाँ तक व्यापार और व्यवसाय से होने वाली 
माय मा सम्बन्ध हैं , मेरी यह धारणा है कि दरों में कमी किए जाने से 
फर संबंधी उपबंधों का अधिक अग्छी तरह पालन करने और आय को 
अधिक सही रूप में प्रकट करने को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व में 
होने वाली कमी इससे अंशतः पूरी हो जाएगी । 


उप्यमों और राज्य सरकारों से म्याग फी भदायगी भोर ऋणों की 
बापमी अदायगी के साा में पहले से अधिक राशि प्राप्त होगी । 

___ 62. भाजार ऋणों से चालू वर्ष के 4,000 करोड़ रुपए के मुकाबले , 
अगले वर्ष 4, 100 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है । अल्प बचतों के 
मंग्रह की राशि चालू वर्ष के 2,200 करोड़ रुपए के मुकाबले, 2, 400 
करोड़ रुपए आंकी गई है । वापसी अदायगी की राशि को घटाने के बाद, । 
निवल विदेशी सहायता की राशि पाल वर्ष के 1, 903 करोड़ रुपए की 
सुलना में अनुमानतः 2, 089 करोड़ रुपए की होगी । अगले वर्ष के बजट 
में उस राष्ट्रीय जमा योजना से प्राप्त होने वाली 200 करोड़ भपए की 

राशि भी शामिल की गई है जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में पहले 
किया है । इन प्राप्तियों और प्राप्तियों में होने वालों अन्य घट- बढ़ पो 
हिसाय में लेने के बाद, अनुमान है कि 1984- 85 में कुल 40, 501 
करोड़ रुपए की प्राप्तियां होगी । इन प्राप्तियों में रेलवे के यात्री किराए 
और माल भाड़े में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिमाम में ले लिया 
गया है । कुल अनुमानित व्यय 42,53 6 करोड़ रुपए का होगा । इस प्रकार 
बजट में कराधान की मौजूदा दरों पर कुल मिलाकर 2, 035 करोड़ 
रुपए का बाटा रहेगा । 

83. मैंने सवन का काफी समय ले लिया है । अब मैं अन्य कर प्रस्तावीं 
की ओर आता हूं । 

( भाग 4 ) 
64. इन प्रस्तावों को तैयार करते हुए, मैंने प्रार्षिक स्थिति की उन 
पास्तविकतामों को ध्यान में रखने को कोशिश की है, जिनका उल्लेख 
मैंने अपने भाषण के शुरू में किया था । मुझे आशा है कि ऐसा करते 
समय मैंने उस विशिष्ट प्रागामी घटना को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया है , 
जिसका संसद के हम सम लोगों के लिए बड़ा महत्व है । 

65. अध्यक्ष महोदय , मेग पहला प्रस्ताव निगम-भिन्न माय -कर 
के क्षेत्र के बारे में है । मेरा पैयक्तिक कराधान की दरों के समूषे बांध 
में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है । 15, 001 रुपए से 20,000 रुपए 
तक की कर- योग्य माय के पहले खंड पर कर की मौजूदा दर 25 
प्रतिशत है । सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष इस दर को उस समय 
विद्यमान 30 प्रतिशत के स्तर से घटा कर नीचे किया गया था । 
अब मैं इस वर को और घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ । 
20, 000 रुपए से ऊपर के सभी आय-स्तरों पर भी राहत दी गई है । 
1 लाख रुपए से ऊपर की भामवनियों पर कर की अधिकतम सीमातिक 
पर को 60 प्रतिशत से घटा फर 55 प्रतिशत किया जा रहा है । 
उदाहरणार्थ, कुछ खंडों पर कर की नई दर इस प्रकार होंगी : 25, 001 
रुपए से 30, 000 रुपए तक के आय- खंड पर नई दर 35 प्रतिशत की 
मौजवा दर की तुलना में 30 प्रतिशत, 50, 001 रुपए से 60, 000 रुपए 
तक के आय- खंड पर 50 प्रतिशत की मौजूवा दर की तुलना में 45 
प्रतिशत, और 70, 001 रुपए से 80, 000 रुपए तक के आय- वंड पर 55 
प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 50 प्रतिशत होगी । 

66. उक्त प्रस्ताप से आय के भी स्तरों पर राहत मिलेगी । मुझे 
भाशा है कि मानक कटौती में पिछले वर्ष की गई दुषि के साथ-साथ 
इस उपाय से विशेष रूप से बंधी आमवनी बाले वर्गों को काफी राहत 
मिलेगी । संशोधित कर अनुसूची के अनुसार 20, 000 रुपए की आ , 
बाले करदाता को कर में 281 रुपए की राहत प्राप्त होगी, जो उसके 
द्वारा पहले देय फर के 20 प्रतिशत के बराबर है । 30, 000 रुपए के 
मआय- स्तर पर यह राहत 844 रुपए अथवा पुराने दरसांचे में अंतर्गत 
देय कर के 16. 67 प्रतिशत के बराबर , और 50, 000 रपार की आमदनी 
के स्तर पर देय कर के 10 प्रतिशत के परामर होगी । । 


68. अध्यक्ष महोदय, एक तरह से इस प्रस्ताव से कर प्रणाली को 
मुक्तिसंगत बनाने के उस कार्यक्रम को जारी रखा गया है , जो मेरी पार्टी 
वारा 1974 में प्रारम्भ किया गया था , 1978 में आगे बढ़ाया गया था 

और 1980 में पुन : सत्ता में आने के बाद जिसे और बल प्रदान किया 
गया था । मौजूदा कर सोधे को एक ऐसे स्तर पर ले आया गया है 
जिसे मैं यथार्यतापूर्ण और पूर्णतः उधित मानता हूँ मुझे आशा है कि 
उपयुक्त उपाय का हमारी कर संस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ेगा मौर 
उससे अधिक से अधिक करदाताओं को मागे थामे और स्वेच्छा से 
अपनी सही आय घोषित करने की प्रेरणा मिलेगी । 

69. इसके साथ -साय, कर-प्रसासन फो सरल बनाने और उसे कर. 
वाताओं की जरूरतों के मधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है । इसके 
लिए यह जरूरी होगा कि कर-मिर्धारण के काम को जहां तक हो सके 
कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश की जाए । अंसा कि सम्मानित 
सवल्यों को मालूम है, संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना की परिधि में 1 लाव 
पए तक की आय आ जाती है । इस सीमा के भीतर आने वाली 
आमदनियों के केवल कुछ प्रतिशत मामलों की ही जाच पड़ताल की जाती 
है, और ऐसे मामलों को यदृच्छिक नमूने के आधार पर चुना जाता है । 
1983- 84 में संक्षिप्त कर-निर्धारण के 85 प्रतिशत कार्य को पूरा करने 
का लक्ष्य है । मैने भाय कर विभाग को कर निर्धारण के काम में और 
तेजी लाने की हिदायतें दी है । 

70. पिछले कुछ वर्षों से आय-कर अधिनियम में ऐसे उपबन्ध शामिल 
६ जिनसे केन्द्रीय सरकार को ऐसी अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की 
शक्ति प्राप्त है जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपए से अधिक 
हो । इस शक्ति का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है, जहां 
सम्पत्ति के अन्तरण का घोषित प्रतिफल ( कन्सिडरेसन ) उचित बाजार मूल्य 
से फम हो । अधिक संध्या में अपेक्षाकृत कम मूल्य वाले मामलों को 
निपटाने में जो अनुत्पादक काम होता है, उससे बचने के उद्देश्य से और 
बाजार भावों में हुई वृद्धि को देखते हुए, मैने उक्त उपबन्ध को इस प्रकार 
संशोधित किया है जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में 
ही किया जाएगा, जहां उचित बाजार मूल्य 50, 000 रुपए से अधिक 
होगा । इसे और सरल बनाने के लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है 
कि पंजीकरण अधिकारी के समक्ष विहित विवरण केवल उन मामलों में 
दाखिल किया जाएगा जहां अन्तरण के प्रतिफल का मूल्य 10, 000 
रूपए की मौजवा सीमा के स्थान पर 25, 000 रुपए से अधिक होगा । 

71. मैं समझता हूं कि दरों में कमी किए जाने और कर निर्धारण 
शीघ्रतापूर्वक किए जाने से मग उन लोगों के प्रति नरमो दिखाने का काई 
बहाना नहीं रहेगा जो हमारे फामूनों का अनुचित लाभ उठाते हैं । ऐसे 
मामलों के बारे में अनिवार्यत : कड़ाई से कार्रवाई करनी होगी । कर 
अपवंचन और कर-परिवर्जन को हतोत्साहित करने के लिए मैं कुन और 
उपाय भी लागू कर रहा हूं । ऐसे सभी मामलों , में , जहां कुछ कारोबार 
20 लाख रुपए से अधिक का हो , अपवा जहाँ किसी व्यवसाय से हुई 
सकल प्राप्तियो 10 लाख रुपए से अधिक को हो , में लेखाओ की अनिवार्य लेखा 
परीक्षा कराने का उपबन्ध कर रहा है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित 
करना है कि लेखा पुस्तकें और अन्य अभिलेख उचित रूप से रखे जाए 

और उनसे करदाता को वास्तविक आमपनी सही रूप में प्रकट हो । 
मैं यह भी प्रस्ताव मार रहा है कि 10,000 रुपए अथवा उससे अधिक 
की उबार भषवा जमा राशिमां केवल रेखित अंकों या बैंक ड्राफटों में 


67. अनुमान लगाया गया है कि करदाताओं की संख्या में और 
विभिन्न आय- खंडों की निर्धारित आमदनियों में कोई परिवर्तन न होने पर 
प्रस्तावित दर अनुसूची से राजस्व में 180 करोड़ रुपए की हानि होगी । 
लेकिम कर की दरों को कम करने पर सामान्यतः यह आशा को आ सकती 

कि इसके फलस्मरूप विभिन्न आय-खंडों पर करदाताओं की संख्या में 
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जरिए ही ली या स्वीकार की जाएगी । 


72. मैने देखा है कि आय-कर अधिनियम के मौजवा उपमन्त्रों में 
यह व्यवस्मा है कि बेनामी रूप से धारिन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में 
किसी भधिकार के प्रवर्तन के लिए वैध मालिक होने का दावा करने वाले 
व्यक्ति वारा किसी न्यायालय में तब सक वाद दायर नहीं किया जा सकता 
अब तक कि उसने आय-फर की किसी विवरगी में ऐमी सम्पत्ति से होने , 
बाली आय मयषा निवल धन को किसी विवरणी में ऐमी मम्पत्ति के 
मूल्य की घोषणा न कर रखी हो या इस सम्बन्ध में आय-कर अधिकारी 
को मिहित फार्म में सूचमा म दे रखी हो । इस समय ऐमी 
विवरणी या सूचमा वाद दायर करने से पहले कभी भी दी जा सकती है । 
सम्पत्ति के मेनामी पारण की पति पर रोक लगाने के उद्देश्य से , मैं 
यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि अब से सभी मामलों में सम्पत्ति के अर्जन 
के एक वर्ष के अन्दर- अन्दर आय कर आयुक्त को विहित फार्म में सूचना 
देना अनिवार्य होगा । इस संशोधन से विभाग सम्पत्ति के पेसे बेनामी 
भर्जन के समन्ध में , अवधि के समाप्त होने से काफी पहले ही , उपयुक्त 
कार्रवाई शुरू कर सकेगा । 

73. निगम-भिन्न क्षेत्र के माद अब मैं अपना ध्यान निगम भेन की 
ओर लाता है । स क्षेत्र के लिए कर की दरों में परिवर्तन नहीं किया 
जा रहा है । लेकिन में एक मुविधा दे रहा है । पिछले वर्ष , कम्पनियों 
द्वारा देय अधिभार को 2 . 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत करते समय 
मैंने कम्पनियों को अतिरिक्त अधिभार की राशि भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक के पास जमा कराने का विकल्प दिया था । अब मैं यह उपबंध 
कर रहा है. फि कम्पनिर्या इस विकल्प का प्रयोग उनके द्वारा देय अधिभार 
की समूची राशि के सम्बन्ध में कर सकती है । य साधन निगम क्षेत्र के 
पास वापस लौट भाएंगे और भाधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध होंगे । 
अपने भाषण के पहले भाग में , मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 
नरम शतों वाले ऋणों की योजना के अन्तर्गत विए जा रहे 4 करोड़ 
रुपए तक के ऋणों के ग्याम की दर को घटाने के निर्गय का उल्लेख 
पहले ही कर चुका हूं । 

74. विभिन्न मेलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि प्रवन्धपोय पारि 
अमिक की कटौतीयोग्य राशि की जो सीमा आय-फर अधिनियम में निर्धा 
रित है । यह कम है और उसे मढ़ाया जाना चाहिए । मुझे सवन को यह 
सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रबन्धकीय 
पारिश्रमिकों में जो परिवर्तन किए गए हैं उन्हें देखते हुए, मैं भो प्रबन्धकों 
के वेतन की उम्चतम सीमाओं को 5, 000 रुपए से बढ़ा कर 7, 500 
रुपए प्रति मास कर रहा हूँ लेकिन परिलब्धियों से सम्बन्धित उच्चतम 
सीमा अपरिवर्तित रहेगी । 

75. चाय के उत्पादन और विनिर्माण का कारोबार करने वालों के 
लिए भी कुछ रियायतों की व्यवस्था की जा रही है । मौजूदा उपबन्धों 
में चाय की झापियों के पुनः रोपण अथवा प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त आधिक 
सहायता के सम्बन्ध में ही कर से छूट की व्यवस्था है । मैं मर को इस 
छुट को इन क्षेत्रों के कायाकल्प और उन्नयन की अन्य अनुमोदित योजनाओं 
के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता पर भी लागू कर रहा हू । मुम आशा है 
कि इस उपाय से चाय के उत्पादन को बढ़ाने की हमारी योजना को मदद 
मिलेगी । 


की कटौती किए बिना कर सकती है , बशत फि अदायगी शाहजोग 
( अकाउंट पेई ) चैक भयबा बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जाए । 

77. अध्यक्ष महोदय , मेरे देखने में आया है कि करदाताओं का एक 
वर्ग कर कामूनों के फतिपय उपबन्धों का दुरूपयोग कर रहा है । पिछले 
वर्ष मने पूर्त और धार्मिक ग्यासों और संस्थाओं के कराधान के बारे में 
कुछ विस्तार से चर्चा की थी । मैंने देखा है कि पित्त अधिनियम , 
1983 द्वारा म्यास निधियों के निवेश की जो पति निर्धारित की गई 
पी , कुछ न्यास उसका पालन नहीं कर रहे हैं । यह सुनिश्चित करना जरुरी 
है कि ऐसे सभी न्यास और संस्थाए निर्धारित निवेश पद्धति का कवाई से 
पालन करें और इस आय अथवा सम्पत्ति का इस्तेमाल व्यवस्थापकों और 
न्यासियों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए न किया जाए । इसलिए मैं 
दोषी म्यासों और संस्थाओं की आय पर आय कर की अधिकतम सीमान्तिक 
दर पर कराधान का उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता है । 

78. में इस विषय पर चर्चा करते समय यह उल्लेख करना चाहूंगा 
कि ऐसे प्रयासों की स्थापना करने की प्रवृति देखने में आई है जो कारोबार 
करते हैं । इस प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिए में यह व्यवस्था करने 
का प्रस्ताव करता ह कि जहां ऐसे न्यासों को कारोबार से मुनाफा और 
अभिलाभ हो , यहां न्यास की समूची आय पर अधिकतम सीमान्तिक पर 
से कर लगाया जाएगा, लेकिन जिन मामलों में न्यास की स्पापमा वसीयत 
के जरिए आश्रित सम्बन्धियों के लिए की गई हो , केवल उनमें अपवावस्वरूप 
ऐमा नहीं किया जाएगा । 

79. जो एक अन्य आबांछनीय वात ध्यान में आई है, वह है निगमित 
निकायों द्वारा तथाकथित कल्याण निधियों में भारी मात्रा में अंशवाम 
करने की प्रवृत्ति मुझे यह भी पता चला है कि इन निधियों का उपयोग 
मनमर्जी से किया जाता है और इन पर कोई अनुशासन लागू नहीं होता । 
अत : मैं यह उपबन्ध कर रहा हूँ कि केवल कानून के अन्तर्गत स्थापित 
की गई निधियों अथवा किसी अनुमोदित भविष्य निधि , भधिवार्षिकी 
की निधि अथवा उपदाम निधि में किए जाने वाले अंशवानों के सम्बन्ध 
में ही कटौती उपलब्ध होगी । में यह परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से कर 
रहा है ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके । 

80. पिछले वर्ष मैने निर्यात कारोबार से सम्बन्धित योजना को उदार 
मना दिया था । मेरा इसे जारी रखने और कुछ अधिक लंबी अवधि 
तक इसके कार्यपालन पर नजर रखने का विचार है । 


81. पिछले वर्ष मने उन विभिन्न प्रकार की छूटों और कटौतियों का 
भी उल्लेख किया था , जो समय पाकर हमारी कर-प्रणाली का अंग बम 
गई है । यद्यपि यह हो सकता है कि प्रत्येक कटौती का अपने आप में 
कोई लाभ हो , लेकिन कुल मिला कर इनका परिणाम यह हुआ है कि 
कर प्रशासन बड़ा पेचीदा हो गया है और कर- परिवर्जन अपवा कर . 
भगवंचन तथा मुकदमेबाजी के रास्ते खुल गए हैं । इसलिए मैंने इनकी 
समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो वह ऐसी रियायतों को समाप्त 
करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी , जिनकी अब कोई उपयोगिता न रही 
हो । मेरा इम प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का इरादा है । 


82. लुमार अनुभव यह है कि व्यय पर आधारित रियायत के 
परिणामस्वरूप व्यय को बड़ा चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति बन जाती है 

और इसलिए हमारी कर प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए । 
इसलिए मैं प्रस्ताव करता है कि विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध 
साग भारित कटौतियों को वापस ले लिया जाए । वास्तविक रूप में 
किए गए व्यय को कटौती के लिए निस्संदेह आईता प्राप्त होती रहेगी । 
केवल भारांश ( वेटेज ) का लाभ अब प्राप्त नहीं होगा । 


76. मुझे विश्वास है कि मेरे अगले प्रस्ताव का स्वागत बहुत अधिक 
सोगों द्वारा किया जाएगा । इस समय निवेशकर्ता ऋणपनों पर ब्याज और 
लाभांश, स्रोत पर कर की कटौती कराए बिना, प्राप्त कर सकते है , 
यदि वे भाय-फर अधिकारी से लिया गया छूट प्रमाण -पत्र भर कर दे या इस 
आशय का एक घोषणा - पन्न दाखिला कर दें कि उस वर्ष उनकी आय छुट 
की सीमा से नीचे है । कागजी कार्रवाई को कम करने और छोटे निवेश 
कर्तामों को अमुविधा से बचाने के लिए मैं यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव 
करता हूं कि अब से बहुजनधारित कम्पनियां माण- पक्षों के व्याज और 
लाभांश आय की 1, 000 रुपए तक की राशि की अदायगी मोत पर कर 


.. 3. मैं आयकर अधिनियम की धारा 3 34 , 35ग , 80ग 804 और 
805 के अन्तर्गत उपलब्ध छूटों को भी यापम ले रहा है । इस बात के 
बावजव कि इन फटोतियों के उद्देश्य ऊपरी तौर पर बड़े प्रशसमीय , 
इसका दुरूपयोग किया जाता रहा है अथवा इनसे केवल कुछ ही लोगों 


- 
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को लाभ परचा है । इनमे संबंधित राजस्व की राशि बड़ी मामूली है । उन्हें इसकी वजह से उपभोकाः कीमतों में कोई बद्धि करने की जरूरत 
मैं धारा 307, 307 , और 30M , के अन्भर्गत उपलब्ध छूट की मात्रा में नहीं पड़ेगी । 
भी की कर रहा है । 

90. लोहे और इस्पात की मटों पर आयात- लक की वर्तमान वरें 
81. अब मैं धन -फर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ रियायमों की कुछ माल पहले तय की गई थी और इस ममय ये स्वदेशी उद्योग की 
पोषणा करना चाहता है । मुझे यकीन है कि सम्मानित मवस्य यह मुन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही हैं । मैं लोहे और पान ( स्टेनलेम 
भार प्रसन्न होंगे कि किसी एक करदाता के स्वामित्व वाले एक मकान के स्टील में भिन्न ) की भिन्न -भिन्न मदों पर बुनियादी मीमा शक में , शुल्क 
मंबग्छ में ट को मौद्रिक सीमा को 1 ग्नान कपए के मौजूदा भर मे की मौजूदा बरों को दृष्टिगत रखते हए , 5 प्रनिनांगों अयथा 10 
बढ़ा कर 2 लाख रुपए किया जा रहा है । बाजार मून्यों में हुई वृद्धि प्रनिशाणों की अद्धि करने का प्रस्ताव करता है । मेरा यह भी प्रस्ताव 
देखते हुए ऐमा किया जा रहा है । में विशिष्ट मिनीय परिगम्पनियों है कि स्टेनलेस स्टीन की मेगिग स्कैप पर , ओ इस अभय मीमाशुल्क से 
के संबंध में छूट को सीमा को भी 1, 55, 000 रुपए के वर्तमान स्तर से मुक्त है, कुल मिलाकर 20 प्रभिशत मूल्यानुमार की दर से सीमाशुल्क 
बढ़ा कर 2, 65, 000 पार करने का प्रस्ताव कर रहा है । भारतीय लगा दिया जाए इन उपायों में 84 . 20 करोड़ रुपए का अतिरिका 
यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के मबंध में उपलब्ध 35, 000 रुपए की पृथक एट राजम्म प्राप्त होने की आशा है । 
में माय, जिमका विनार राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा- राणियों 
पर किए जाने का प्रस्तात्र है, विशिष्ट विनीय परिमम्पत्तियों के मुख्य के 

91. मैं जिप फापनरों तथा उनके हिस्सों, मैग्नेटिक टेपों और 

पेट्रोलियम की विशिष्ट नमओं, अर्थात पेट्रोलियम जेली , सोडियम पेट्रोलियम 
मंबंध में समन छूट की मौजूदा 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा मन 

मन्फोनेट और लिक्विड गैरसफीन पर आयान- एक में वृद्धि करने का 
कर 3 लाख रुपए हो जाएगी । सम्मानिस सदस्यों को याद होगा कि 
मैंने अपने भाषण के पहले भाग में वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में बनते 

प्रस्नान करता ह । इन प्रस्तायों का ब्योरा बजट पतों में उपलब्ध है । 
जुटाने में हुई सफलता का जिक्र किया था ; मुझे आशा है कि इस परिवर्तन 

इन प्रस्तावों में कोई 5. 32 कगेर सपा के राजस्व की प्राप्ति होगी । 
में उममें और वृद्धि होगी । 

92. रस्नों और आभूषणों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ाया 
5. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मेरे बाग प्रस्तावित परिवर्तन 

देने के उद्देश्य से , यह प्रस्ताय किया जाता है कि रत्नों और आभूषणों 
अपेक्षाकृत मामूली किस्म के हैं और मैं उनके विस्तार में जा कर इस 

का प्रसंस्करण और विनिर्माण करने वाली कई-एफ मशीनों पर लगने वाले 
मदन ना महमूल्य समय नहीं लेना चाहता । 

मीमाशुल्क को मोगा धरों को घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानमार, कर 

दिया जाए । रत्न प्रसंस्करण मशीनों से प्रसंस्करण की प्रक्रिया में होने 
86. फतिपय रियायतों को वापस लेने अथवा उनमें फेरबदल पारने बाली हानि बहस का घट जाएगी और उनमे कुन मिलाकर उनकी 
के फलम्बनप गम-ध में ओ वृद्धि होगी उसे हिमाय में लेने के बाद , गुणवमा ( मालिटी ) और उत्पादकता बर जाएगी । इस प्रकार , मैं यह 
भायफर से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से 75 करोड़ रुपए की निवल हानि प्रनाय भी करता है . मि वाद्य वस्तुओं के पैकेज बनाने में इस्तेमाल में 
होगी, जिसमें केन्द्र को 36. 32 करोड़ रुपए और राज्यों को 38. 68 आने वाली और माम तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा काम में ली 
फरोट्र रूपए की हानि होगी । । 

जाने वाली विमिविष्ट मणीनों पर लगने वाले मीमागल्कों की मोमदा 

दरों को पटा कर 40 प्रनिणत मपान मार कर दिया जाए । आणा की 
87. अध्यक्ष महोदय , अम में अप्रत्यक्ष करों से संमधिन अपने प्रस्तावों 

भानी है कि इसमे भय योजित रूप में और खुले रूप को बजाए उपमोक्ना 
की पर्मा कगा। यह मेग मुख्य उदेश्य कुछ सोच विचार कर चुने 

पंकों में खाय वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा उपर्युक्त प्रम्नावों से 
हुए क्षेत्रों में उन्नाव- गल्कों में यथेष्ट गहन और टेरिफ ममायोजनों मे 

कोई 5 . 21 करोड़ रुपए के गमम्ब मी हानि होगी । 
जरिए भारतीय उद्योगों के विकास को ओर मावा देना है । इसके 
अग्लाया , मैने उपभोक्ताओं के लिए मुछ मदों की कीमतों को घटाने और 

993. मणीनी औजार प्रौद्योगिकी में उन्नति हो जाने के कारण , परंपरागत 
अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रन रखने की आवश्यकता को भी मणीनी औजारों के स्थान पर सी०एन०सी० मशीनों का प्रयोग अधिकाधिक 
ध्यान में रखा है । मुझे विश्वास है कि मम्मानित सवयों को बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी उत्पादकमा अधिक होती है और ये 
कोई आपत्ति नहीं होगी , यदि ऐसा करते हुए मैंने थोड़ा सरकारी राजस्वों अधिक मही होती है । में सी०एन०मी० प्रणालियों पर लगने वाले सीमा 
का भी ध्यान रखा है । 

शुल्क को घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है, ताकि स्वदेशी 

मशीनी विनिर्माता सीएन०मी० मशीनी औजारों को प्रतियोगितात्मक दरों 
88. सीमा शुल्को में संबंधित मेरा प्रमुख प्रस्ताव महायक भीमा पर दे मझे । इससे 0 . 82 करोड़ रूपए मफ के राजस्व का न्याग करना होगा । 
गल्कों के बारे में है । 1973 के बजट से वार्षिक आधार पर लगाए 
गए, शुल्क को 31 मार्च , 1983 तक लागू रखने का प्रभाव है । मैं 

94. मागम उद्योग को उसकी कमी मामग्री उचित कीमतों पर 
कुछ अपवादों के माथ , वर्ममान प्रभाषी दरों में 5 प्रतिणांगों की वृद्धि सुलभ कराने के लिए और अपने वन्य माधनों पर दबाव को कम करने 
करने का प्रम्नाय करता है । में उर्वरकों जैसी आवश्यफ मदों , केरोसीन 

के लिए, मैं कागज या गता मनाने के काम पाने बाली लुगदी मनाने 
तथा हाई स्पीड डीजल तेल जैसे मुले पेट्रोलियम उत्पादों और अग्रवारी 

के लिए लकड़ी की बच्चियों को सीमाशुल्कों में पूरी तरह मुफ्त करने 
कागज को भी हम प्रस्तावित वृद्धि में अलग रखना चाहता है । इन 

का प्रस्ताव करता हूं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए , मैं यह भी 
प्रस्तावों का विम्मुन म्यौरा बजट पबों में उपलब्ध है । इस प्रस्ताव मे 

प्रस्ताव करता है कि कागा बनाने के लिए प्रायान की गई लकडी की 
एम पूरे वर्ष में 241 7 3 करोड़ रुपए का अतिरिमन राजम्य पान 

लुगदी पर शुरूम को मामूदा स्तर से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया 
होने की आशा है । 

जाए । ऐसा करने में 1 .10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी । 
89. कृष पेट्रोलियम पर 9 . 50 रुपए प्रति मट्रिक टन के हिमाष से 

95. मीमाशुल्क अधिनियम , 1962 के भण्डारण मादि विषयों 

में गंबंधित उपबंधों में और मीमामुल्क टेरिफ अधिनियम , 1975 में 
इम समय जो सीमाशुल्क लग रहा है ( भो महायक शुल्क के रूप में लिया 

उरबंधों में कुछ परिवर्मन करने का भी प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों का 
जा रहा है ) उसकी यह दर 1973 में निर्धारित की गई थी । पेट्रोलियम 

योग नट-पत्रों में दिया गया है । 
उत्पादों की आन्तरिक कीमतों पर कोई प्रभाव डाले बिना , मैं कर पर 
लगने वाले बाल्फ को बढ़ाफर 100 पर प्रनि मेट्रिक टन करने का 

16. महोदय , प्रम में उत्पादणुल्कों संबंधी अपने प्रस्तावों की और 
प्रस्ताव करता हूं । इस उपाय से राजस्व में 132 . 76 करोड़ रुपए का माता है । मेरे इन प्रस्तावों के मुख्य उद्वेषय हैं : मुद्रास्फीति के प्रभावों 
फायदा होगा । शुल्क की इस युधि को कम्पनियो स्वर्ग सह लेंगी भौर को म्यूनतम कराना, कर, परिषर्जन और अपर्वधन की गुणादण को कम 
1513GI/ 83 -- 2 
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करता, मांग की मंदी से प्रभावित छुने लाए उच्योगों को सहारा देना 
और पहले से निर्मित क्षमता तथा निवेश का बेहतर उपयोग मुनिषित 
करना । 


र पाद- क के रूप में बगुल किया जाए । जैसा कि सम्मानित सदस्यो 
को मालूम ही है, वस्त्रों पर लगने वाले अतिरिक्त उपाय - शुल्क की प्रानियां 
गग्यों को मिलती है । 

2. पालिएस्टर मिश्रित सूती यार्न और पालिएस्टर मिश्रिन मूती 
कपड़ों पर लगने वाले सुत्पाद- शुल्क के ढांचे में किए आने वाले इन परि . 
वर्तनों से, 67 : 33 के अनुपान वाले मिश्रिण के मामन में लगभग 25 
म्पए प्रति वर्ग मीटर की थोक कीमत माले और 35 रुपा से 40 रुपए 
पनि वर्ग मीटर की शुदग कीमत वाले कपड़े पर शुल्क में लगभग 3. 30 
रुपए प्रति वर्ग मीटर की कमी होगी । इस प्रकार शुल्क कम किए जाने 
में कपड़ा उयोग से कपड़ों को बम कीमतों पर भेष सफेगा । 


97. मैं प्रस्ताव मारता है कि विशेष उत्पाद शुल्क मौजूदा दरों पर 
और वर्तमान छुटों के साथ 31 माम , 1985 तक लाग रहें । 
___ 98, राहत से संबंधित मेग पहला प्रस्ताव खोरमारी भीनी के बारे 
में है । मैं खांडमारी को चीनी को पूरी तरह उपाय- शुल्क से मुक्त करना 
चाहता है । इस उद्योग के श्रम-प्रधान स्वरूप को देखते हुए और इग 
उद्योग में रोजगार की वृद्धि के और अषगर सुमभ कराने के लिए मैं 
यह छूट दे रहा है । उत्पाद शुल्क हटा दिए जाने से , यह उद्योग गन्ना 
उत्पादकों को उनके गन्ने की अनछी कीमत दे सकेगा, और इसमें 
दूर-दराज के देहाती इलाकों में स्थित अनेकों खांहमारी के एककों को 
राहत मिलेगी । इस प्रस्ताव के कारण 16 . 42 करोड़ रुपए के राजरव 
का त्याग करना पड़ेगा । मुझे यह बताया गया है कि वांगमारी स्वास्थ्य 
के लिए भी अच्छी होती है । यदि हम उपाय के फलस्वरूप , देशवामियो 
के सास्प्प में सुधार हुमा सो मैं आशा करता हूं कि इसका शेय, 
मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री महोदय को नहीं , बल्कि मुमें मिलेगा । 


99. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1978 के बजट में बिजली 
पर उत्पाद- गुल्फ , राजस्व के दपाय के रूप में , लगाया गया था । बिजली 
पर प्राप्त होने वाले शुल्क की सारी नियल राणि राज्यों में वितरित कर 
वो आसी है । मिजली पर लगने वाले उत्पाद शुरुक को समाप्त 
करने का प्रस्ताव किया जा रहा है और यह राज्य सरकारों पर छोड़ा 
जा रहा है कि ये महाँ तक चाहे और जिस तरीके से चाहें , इस सोन 
का उपयोग कर लें । इससे राज्यों का साधन जुटाने का एफ और क्षेत्र 
मिल जाएगा । मैं राज्यों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कुछ 
समय दे रहा है । उत्पाद शुल्क छुटाने का यह प्रम्नाथ 1 अक्तूबर, 1984 
से प्रभावी होगा । 


__ 100, कपड़े को सस्ता करने के उद्देश्य में में कपड़ा उद्योग को भी 
काफी राहत देना चाहता हूं । सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1982 

और 1983 में बजटों में पालिएस्टर के वांछनीय अनुपातों के साथ मिश्रित 
किस्मों के कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था । ऐसे कपड़े 
अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं । इम उद्योग को और राहत देने 
के लिए और ऐसे कपड़ों को मस्ती कीमतों पर मुलभ कराने में सर्वोपरि 
उद्देश्य से , मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि 40 प्रतिशन में अधिक किन्तु 70 
प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर वाले पालिस्टर-काटन ब्लड यार्न 
पर लगने वाले कुल उत्पाद शुल्क को घटामार . 5 रुपए प्रति किलोग्राम कर 
विया जाए । ऐसे यार्न पर लगने वाले शुल्ता की मौजूदा दरें , आमतौर 
पर, पालिएस्टर-काटन मिश्रण के अनुपात के आधार पर , 7 . 5 रुपार 
प्रति किलोग्राम में 22. 5 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न-भिन्न होती 
हैं । मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत 40 प्रतिमा से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत 
से कम मात्रा में पालिएस्टर के मभी मिश्रणों पर उमी घटी हुई दर में 
शुल्क लगेगा । पालिएस्टर और विस्कम के गी प्रकार के मिश्रणों पर 
उत्पाद- गुल्म घटाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा । जबकि 
गुन्क की वर्तमान दरें आमतौर पर 11. 25 रुपए प्रति किलोग्राम में 
22 . 50 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न -भिन्न होती हैं । इन परिवर्तनों 
से एक पूरे वर्ष में अनुमानतः 33. 25 करोड़ रुपए से राजस्व की हानि 
होगी । 

101. मेरा ध्यान मिश्रित कपड़ों ( मैहेर फेमिकम ) को और भी 
गया है । पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर, जिनम पालिएस्टर की भाषा 
40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशन में कम हो , उत्पाद शुल्क को 
घटा कर 2 प्रतिणन मूल्यानुसार कर दिया जाएगा । ऐसे कपड़ा पर इम 
ममय 7 . 5 प्रमिशत से 17 . 8 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न परों पर 
मूस्पानुसार उत्पाव- शुल्क लगता है । इस रियायत में एक पूरे वर्ष म राजकोष 
को 26 . 50 करोड़ रुपये कम प्राप्त होंगे । में यह भी प्रस्ताव करना , 
क यह 2 प्रतिशत मूल्यानुसार का मल्क बिक्री कर के एवज में अतिरिक्त 


10 3. मैं गुनी कपड़ों पर भी राहत देने का प्रम्नाय करता हूं जिनका 
देण में कपड़े के कुल उत्पादन में अब भी काफी बड़ा हिस्सा है । मैं 
51 मे कम काउंट वाले और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक के निर्धारणीय 
मूल्य के सूती कपड़ो पर उत्पाद शुल्क में कमी करने का प्रन्नाव करता 
हूं । मम्मिश्रित ( कंपोजिट ) मिलों के मामले में , ऐसे कपड़ों पर छम ममय 
2 . 38 प्रतिशत में 3 . 56 प्रतिशत तथा को भिन्न- भिन्न मुल्यानुमार दर्ग 
पर उत्पाद शुल्क लगता है । पावरलूम और हैंडलम के कपड़ों का संसाधन 
करने वाले स्वाधीन समाधकों के मामले में शुल्क की रियायती पर लागू 
होती है । में स्वाधीन मंमाधकों द्वारा संसाधित उपयुक्त किस्मों के हैडलूम 

और पावरलूम के कपड़ों को पूरी तरह शुल्क -मुक्त करने का प्रस्ताव करता 
हूं । मम्मिश्रित मिलों के कपड़ों के लिए शुल्क की दर को भी घटाकर 
1 प्रमिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है और हम प्रकार स्वाधीन संसाधकों 
और सम्मिश्रित मिलों के बीच के मौजूदा अंतर को लगभग कायम रखा 
जा रहा है । यह गुल्फ बिक्री-कर क एवज में लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद 
शुल्क के रूप में होगा और यह पूरा का पृग राज्यों को मिलेगा । ऐसे 
कपड़े अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए 
जाते हैं । गुल्कों में की जाने वाली इस कमी का फायदा यह होगा कि 
इन वर्गों के लोगों को यह कपड़ा सस्सी कीमतों पर मिलेगा । सूती कपड़ों 
से संबंधित हम प्रस्ताव से 28 . 40 करोड़ रुपए के गजन्य की प्रानि 
होगी । 

104 . मैं प्राशा करता हूं कि मेरे प्रस्तावों में कपड़ा उद्योग को भी 
मदद मिलेगी । कपड़ों की कीमत कम हो जाने की वजह से उनकी मांग 
बढ़ेगी और इस प्रकार उद्योग को फायदा पहुंचेगा । 

105, पाम रील हकों के मप में मूती यार्न और सेनलोमिक स्पन 
यार्न का गुस्तेमाल हाथकरघा क्षेत्र में बगवर बढ़ता जा रहा है । हाथ 
करषा व म , मैं प्रस्ताव करना हूं कि पंजीकृत हाथकरघा महतारी 
ममितियों अथवा हाथकरघों के विकास के लिए स्थापिन या अनुमोदित 
संगठनों को सप्लाई किए जाने वाले ऐसे यार्न पर शुल्क -भार में लगभग 
50 प्रतिशत की कमी कर दी जाए । इसमें एक पूरे वर्ष में गजकोष 
को 3 करोड़ रुपए की हानि होगी । 
___ 1 15. कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तावों मे जो राजस्व 
की हानि होगी उसको कुछ हद तक पूरा करने के लिए मैं प्रस्ताव करता 
हं कि 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक के निर्धारणीय मूल्य के मानव 
निर्मित कपड़ों पर बिक्री-फर के बदले में लगने वाले अतिरिक्त उत्पाव- शुल्क 
की दर को 7 . 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए । यर 
वृद्धि उन मिश्रित कपड़ों के मामले में लागू नहीं होगी जिनके बारे में शल्क 
धम किया जा रहा है । इसका प्रमा. उन अधिक कीमती कपड़ों पर पड़ेगा 
जिनका इस्तेमाल मध्यतः समाज के अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न वर्गों द्वारा 
किया जाता है । उन्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए । इस उपाय से , 
गजकोष को एक पूरे वर्ष में 27 करोड़ रुपए मिलेंगे और यह गशि भी 
गज्यों के हिस्से में पाएगी । 
___ 107. मैं शोडी कम्पलों और मम्मिश्रित मिलों द्वारा गंमाधित शोडी 
यार्न में बने ऐसे ही अन्य कम्बलों पर लगने वाले शुल्क में लगभग 
7 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताय करता है । यदि ऐमे गोषी कम्बल स्वा 
धीम मंसाधकों द्वारा संसाधित किए जाएंगे नो उन पर गुरुग, में पूरी छूट दी 
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आणगी । इम प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपए के राजस्व की रियायत को जारी रखने का मेग विचार नहीं है क्योंकि इस उद्योग 
हानि होगी । 

द्वारा घोपित मूल्य वृद्धियों को ध्यान में रम्मने हुए इस रियायत को आगे 

जारी रमने का कोई औचित्य नहीं है । फिर भी , शुल्क पद्धति को युक्ति 
108. एक अन्य उद्योग जिस पर तुरल ध्यान बन की पावश्यकता है , 

मगन बनाने का एक उपाय के रूप में और कर- अपवंचन की गंजाइश फो 
वह कागज उद्योग है । यह उद्योग कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों की 

नाम करने के विचार से मेरा मुल्यानुसार शुल्क दरों के स्थान पर अधि 
बढ़ती हुई लागत के कारण एक कठिन दौर से गुजर रहा है । मेरे प्रस्तावों 
का उद्देश्य कागज और गले (पेपर मोई ) के उत्पादन को प्रोत्साहन देना 

कांशतः मात्रानुसार शुल्क पर अपनाने का प्रस्ताव है । 
और दुर्लभ प्राकृतिक वन्य साधनों की रक्षा करना है । मैं कागज बनाने 

115. चीनी मिट्टी पीर पीगिलेन के बने खाने -पीन के बर्तनों 
* लिए लकड़ी की स्थपच्चियों और लकड़ी की लुगदी के आयात पर 

( टेबलवेयर ) के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में गतिरोध के आसार दिखाई 
मीमा- गुरुका में प्रस्तावित छुट का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं । गहन 

द रहे है और जयोग की क्षमता के उपयोग में कमी हो रही है । इस 
देने में एक और उपाय के म्प में , मैं छपाई सया लिखाई के कागज और 

उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं इन मदों पर लगने वाली 
कागज की बड़ी मिलों द्वारा उत्पादिन क्राफ्ट पेपर पर भी बुनियादी उत्पाद 

बुनियादी उत्पाद शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत 
शुल्क में 425 रुपए प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का प्रस्नाय करना 

करने का प्रस्ताव करता हूं । इससे राजस्व में 1 . 5 करोड़ रुपए की हानि 
हू ; और ऐसे कागज पर लगने वाले मुल्क में तदनुस्प रियायत दी जाएगी 

हागी । 
यदि उसको बानन में अपरम्परागत कपी सामियों का इस्तेमाल किया 
गया होगा । इसी के साथ हा अनुज्ञेय अपरंपरागत कधी मामग्रियों की ___ 116 गर्मी का मीमम ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्पों 
श्रेणी का भी विस्तार किया जा रहा है । 

के मिजाज को ठड़ा रखने में उनकी सहायता करना चाहूंगा । मैं टेबल 
109. इम समय गत्ते के मामले में परंपरागत कच्ची मामी के 

फैनों के मामले में बुनियादी उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कार 
इस्तमाल के लिए कोई रियायन उपलब्ध नहीं है । मैं प्रस्ताव करता हूं 

5 प्रतिशत करने और उन मीलिंग फैनों के मामले में , जिनका म्यास 
कि कम से कम 50 प्रतिशत अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों से बने गनो 

107 में० मी० से ज्यादा न हो , 15 प्रतिशत से घटा कर 7 . 5 प्रतिशत 
पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद शुल्क को , 10 प्रतिशत मूल्यानुसार + 

करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं डेजार्ट कूलरों सहित वाष्पणिक कूलरों पर 
1430 रुपए प्रति मंट्रिक टन के वर्तमान सामान्य स्तर से घटाकर 5610 

बुनियादी उत्पाद शुल्क की 40 प्रतिशन की मूल्यानुसार दर को घटाकर 
रुपए, 900 रुपए प्रथवा 1120 रुपए प्रप्ति मेट्रिक टन कर दिया जाए जो 

30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । इन प्रस्तावों से राजस्व में 
इस बात पर निर्भर करे कि ऐसी कागज की मिला से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 

5 . 10 करोड़ रुपए की हानि होगी । 
में कागज और गने की निकासी प्रमशः 3, 000 मेट्रिक टन, 7,500 मेट्रिक टन 

117. गुरकों का युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में , मैं मावेष्टन 
अथवा 16, 500 मेट्रिक टन से अधिक नहीं हुई थी । अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों 

नारी के बुनियादी गुल्क को 10 प्रतिशत से पटा कर 5 प्रतिशत मौर 
का इस्तेमाल करने वाले बड़ी कागज मिलों के लिए गसे पर लगने वाले बुनियादी 
उत्पाद शुल्क की दर को घटाकर 7 प्रतिशत मूल्यानुसार + 025 रुपए प्रति 

ताम्ये की तारों को छड़ों के बुनियादी शुल्क में 1300 रुपए प्रति मट्रिक 

टन मी वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं 1 कुल मिला कर, इन परिवर्तनों 
मेट्रिक टन किया जा रहा है । 

से राजस्व में न तो झानि होगी और न ही लाभ । 
110. कागज अद्यांग से ममंधित भरे. प्रस्तावों में उत्पाव- शुल्कों में 
एक पूरे वर्ष में 33 करोड़ रूपए की हानि होगी । लकड़ी को खाच्चियों 

118. जैसा कि सम्मानित सदस्यों का याव होगा, बहुत से विख्यात 
और लकड़ी की लुगवी के आयात पर प्रस्तावित सीमा शुल्क संबंधी सूटों 

फलाकारों ने एक अपील प्रकाशित की थी जिसमें कला की गोरी 
के साथ मिलकर इन प्रस्तावा से , प्राशा है, स्ववेशी कागज उनांग को विकाम 

( पाइरेसी ) को और हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था । कि मैं इन 
वन यथेष्ट राजकोषीय समर्थन मिलेगा और उचित कोमतों पर कागम का 

प्रतिष्ठित कलाकारों की उपेना नहीं कर सकता , इसलिए मैं आवाज भरे 
उपलब्धता बढ़ेगी । 

ममेटी को उत्पाद- शुल्ला से पूर्ण रूप से मुक्त करने का प्रस्ताव करताई । 

इम मद पर हुई राजस्व हानि मेग्नेटिक टेपों पर सीमा शुल्क में की गई 
___ 11 सम्मानित मदस्यों को माद होगा कि कतिपय विनिर्दिष्ट 

धुद्धि में लगभग पूरी हो आने की प्राशा है । 
वस्तुमा क मामले में , अक्टूबर, 1983 में कुछ रामय बन्नु रियायत दी गई 
थी । उस उपाय के प्रति , जो वृद्धिशील मांग को पैदा करक उत्पादन को 

119. राहत के एक सामान्य उपाय के मप में मैं खादी और प्रामीबोग 
बढ़ावा देने के उद्देश्य में किया गया था , उद्योग को प्रतिक्रिया को देखते प्रायोग के एककों द्वारा निर्मित लोडरी साबुन को पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क 
हए, मैं इम रियायत की , कुछ परिवर्तनों के साथ , एक वर्ष के लिए जारी से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं और नकली प्राभूषणों, स्टेनलेस स्टील 
रखने का प्रस्ताव करता हूँ । 

के बर्तनों, लालटेनो की कांच की चिमनियों, उन्म कुशलता वाले लकड़ी 

के स्टोवों, छतरियों नीर संकीन जैसी आम उपभोग की कतिपय मदों पर 
112. बाणिज्यिक वाहना पार तीन-एक्सल बाल बाहनों के मामलों 
में , रियायत को जारी तो रखा जाएगा , लेकिन अक्टूबर , 1993 में शुल्क 

उत्पाद-गुक को 10 प्रतिशत में घटा कर, 5 प्रतिशत करने का प्रस्तान 
म दी गई रियायत का माना में 2- 1/ 2 प्रतिशतांणों को कमी की जा रही 

करता हूं । इन रियायतों से 1 , 13 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी । 
है । मैं कुछ हक याणिज्यिक वाहनों के माडलों को छूट क ध्याप्ति 

___ 120. सम्मानिस सदस्यों को याद होगा कि उत्पावन - वृद्धि को प्रोत्साहन 
क्षेत्र से हटाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उत्पाद-गला को वर के मामले 

दने के लिए गत दो वर्षों से एक उत्पाद शुल्क राहत योजना लागू है । 
म ऐसे वाहनों के मभी माइलों में समानता पा जाए । इन प्रस्सायों से 

मैं इस योजना को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताय करता 
एक पुरे वर्ष में 45 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी । 
11:3. म रेफ्रिजिरेटरी, डीप फ्रीजगं और प्रणीतक उपसाधनों के 

_ 121, सम्मानित सदस्यों को यह भी याद होगा कि पिछले बजट में , 
हिस्सों आदि, स्टारज बेरियां और घरेलू बिजली के उपसाधनों के मामले 

मैंन मोहे और इस्पास की मदों से संबंधित टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया 
में दी गई रियायतों को प्रागे भी जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं । 

था । इस वर्ष मैने अलौह धातुओं के मामले में ऐसा ही करने का प्रयत्न 
इन सब मदों के कारण राजस्व में कुल मिलाकर कोई 19 करोड़ राय की 

किया है । टेरिफ की प्रविष्टियो का अधिक शानिक आधार पर संशोधित 
हानि होगी । 

किया जा रहा है । पिछले वर्ष की भांति इन परिवर्तनों को भी किसी बाद 
___ 114. बमा तथा दूकों के टायरो और सड़क- भिन्न प्रयोजनों के लिए की तारीख में लागू किया जाएगा । तब तक शुल्क भी मोजदा प्रभावी 
काम में आने वाले टायरों के मामले में , अक्टूबर , 1983 में दी गई दरें लागू रहँगी । 
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पड़ेगा । इस अवसर पर मैं कोटिल्य के अर्थशास्त्र में यह प्रलोक उद्धृत 
करना चाहेगा :---- 

एवं कुर्यास्समुदयं बुधिं चायस्य दर्णयेत । 
होम व्ययस्य च प्राजः माध्येच विपर्ययम् ।। 


122. मैं मिगरेटों पर अनिरिक्त उत्पाद- गुल्क को बनाने का प्रस्ताव 
करता हूं । बनियादी उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाव- गुरुक के बीष के 
मौजूदा अनुपात को संशोधित करके उसे 1 . 75 : 1 मनाया जा रहा है । 
इस उपाय के परिणामस्वरूप आगामी वित वर्ष में बुनियादी उत्पाद शुल्क 
खाते में अतिरिक्त उत्पाव- शुल्क खाते में 2 . 69 करोड़ रुपये अन्तरित 
हो जाएंगे और इस प्रकार राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि 
हो जाएगी । मुनियादी उत्पाद शुल्क के अंतर्गत निर्धारित राशि में उतनी 
ही कमी हो जाएगी । मिगरेटों पर उत्पाद-पाल्कों में कुल भार में कोई 
परिवर्तन नहीं होगा । 
___ 123. कुछ अन्य छोटे - मोटे प्रस्ताव भी है जिनका राजस्व की दृष्टि 
से कोई ज्यादा महत्व नहीं है । इनमें , कुछ मामलों में उत्पाद शुल्कों में 
पुनः समायोजन करना और कुछ उन टैरिफ मदों को सूची से हटाना 
शामिल है जिन्हें काफी समय से पूर्णतः छूट प्राप्त है । 
___ 124. पाय-कर अपील अधिकरण तथा सीमा -शुल्क , उत्पाद -गुल्क 
तथा स्वर्ण (नियंत्रण ) प्रपीस अधिकरण के कार्यपालन में प्राप्त गए 
अनुभव को वृष्टि गत रखते हुए, इनसे संबंधित कानूनों में कुछ संशोधन 
करने का प्रस्ताव है । ये संशोधन मुख्यतः प्रशासनिक स्वरूप में है । मैं 
धन प्रस्तावों का वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता । 


129. चार वर्ष पूर्व, मुझसे गिटन मुप्रतिष्ठित वित्त मनी महोदय 
ने इस गरकार का पहला नमट पेश करते समय देश की अर्थव्यवस्था को 
पहुंची क्षति को दूर करने और उसे स्थिरता, विकास और भामाजिमा म्याय 
के मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के हमारे बा निश्चय का उल्लेख 
किया था । अध्यक्ष महोवय , हमने उम वचन का पालन किया है । 
130. महोदय, मैं यह बजट भवन को प्रस्तुत करता हूं । 

एक रनाचार्ग, गंयुक्त सचिव . 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

(Buduct Division ) 
Budget 1984-85 Speech of Minister of Finance 

On 29th February, 1984 
New Delhi, the 1st March, 1984 

( PART A ) 


Sir, 


I rise to present the Budget for the year 1984 - 85 . 


2 . The Budget has been formulated against the back 
ground of strong recovery in national income and agricul 
lure , and an equally impressive improvement in our balacane 
of payments . These and other developments in the 
economy have been covered in detail in the Economic Sur 
vey , presented to the House a couple of days ago. I shall , 
therefore, he brief in revlewing the curren economic situa 
fion. 


125. अध्यक्ष महोदय , केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्प में , 
जो 1953-54 में लगभग 100 करोड़ रुपए था , असाधारण वृद्धि हुई 
है और यह बढ़ कर 1983- 84 में 10, 100 करोड़ रुपए तक पहुंच 
गया है, और इसके साथ -साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में भी काफी वृद्धि 
हुई है । मैं समझता कि अब समय आ गया है, जब टैरिफ को युक्ति 
संगत बनाने के लिए , जिसमें पिछले तीन दशकों में महत वृद्धि हुई है, 
इसकी व्यापक रूप से समीक्षा की जाए । इसके लिए व्यापक अध्ययन की 
मावश्यकता होगी । जिसे केवल कोई समनीकी अध्ययन दल ही मच्छी 
तरह से कर सकता है । अतः मैं एक ऐसे बल से गटन का प्रस्ताव 
करता हूं । 

126. मैन जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए है, उनसे सीमा -गुरुकों के रूप में 165 . 41 
करोड़ रुपए और उत्पाद शुल्कों के रूप में 33 . 10 करोड़ रुपए में पति 
रिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी । बुनियादी शुल्क खाते से अतिरिक्त शुल्क 
(मित्री कर के बदले ) खाते में 43. 64 करोड़ रुपए का अन्तरण होगा । 
सीमा-शुल्कों के अंतर्गत कुल मिलाकर 7, 26 करोड़ रुपए की रियायते 

और राहते और उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत 222. 43 करोड़ रुपए की 
रियायतें और राहत दी गई है । मीमा - शुल्कों से 458. 15 करोड़ रुपए 
की निवल प्राप्ति होगी । उत्पाद शुल्कों के अन्तर्गत 18५ . 33 करोड़ रुपाए 
की निवल हानि होगी, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 148 . 95 करोड़ रुपए 
और राज्यों का हिस्सा 40 . 38 करोड़ रुपए होगा । इसमें विक्री कर के 
एवज में अतिरिमप्त उत्पाद शुल्लों में राज्यों के 52 . 31 करोड़ रुपए के 
हिस्से को भी हिसाब में ले लिया गया है । इन अतिरिक्त कर प्रयत्नों 
से केन्द्रीय सरकार को पूरे वर्ष में 309 , 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी । 
___ 127. सीमा- गुस्की और उत्पाद शुल्कों में किए गए परिवर्तनों को 
पहली मार्च, 1984 से प्रभावी मनाने वाली अधिसूचनामों की प्रतियां 
सभा -पटल पर यथासमय रख दी जाएंगी । 
___ 128. मैं पहले बता चुका हूं कि कराधान की मौजूदा दरों पर मजट 
में 2, 035 करोड़ रुपए का घाटा होगा । अब प्रस्तावित कर उपायों और 
राहतों तथा रियायता के फलस्वरूप केन्द्र को 272. 88 करोड़ रुपए 
फा निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । इमसे 1,762 
करोड़ रुपए का घाटा रहेगा , जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । 
मेरा यह प्रयत्न रहा है कि बजटीय घाटे को अपेक्षाकृत कम रखा जाए 

और मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि 
इतमा घाटा हमारी परिस्थितियों के अनुसार उचित ही है । मुझे माशा है 
कि इस गम घाटे तथा उत्पादन को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के 
मेरे प्रस्तावों का अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अनुकुल प्रभाव 


3. As the House is aware, the country had to go through 
two years of severe drought and one year of indifferent 
monsoon during the period 1979 -80 to 1982- 83 . Food 
grains production , which had rcachcd 132 million tonnes in 
1978- 79, declined to 110 million tonnes in the following 
year . It recovered to 133 million tonnes in 1981- 82 but 
then declined again to 128 million tonnes in 1982 - 83 because 
af another sevore drought. The current year bus seen a 
major breakthrough in foodgrains production , and we are 
not only likely to recover lost ground , but also improve 
substantially on the previous peak . Foodgrains production 
in 1983- 84 is expected to exceed the target of 142 million 
tonnes, Agricultural production as a whole is likely to 
increase by 9 per cent over the previous year . Hon ble 

Members will agree that this is convincing testimony to the 
soundness of our agricultural strategy and to the hard work 
of our farmers . 


4 . Industrial performance shows an improvement over 
the provious year, but the recovery in industrial produc 
tion still seems weak . Industrial powth in the current 
year is likely to be about 4 . 5 per cent , compared with 
3 . 9 per cent in 1982 - 83 . For the four year period after 
1979 - 80 . industrial growth will average slightly more than 5 
per cent. This is well below the potential of the industriat 
sector, We must aim at a growth rate of 7 to 8 per cent in 
industry if we are to maintain high rate of growth of GDP 
and provide employment for our growing labour force in 
the years ahead , 


5 . The national income growth in 1983- 84 is likely to be 
in the range of 6 to 7 per cent. In the four years since 
tho present Government took over, the average growth rato 
in national income has ticen about 5. 4 per cent which is 
higher than the rate of growth in the first four years or 
any previous Plan . Per capita income in this period will 
have risen at an average rato exceeding 3 per cent per year . 
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11. We hope that our decision to furgo the balance of 
This achievement is all the more noteworthy when viewed 
against 

the amount available to us liider the IMF loan would , in a 
the background of a highly adverse international 

small way , help the IMF to provide greuter assistance to 
economic environment, and a severe ronght. 

Olher developing couturies. I must ask take this opportunity 

to express our appreciation for the goodwill and mutual 
6 . The years 1981- 82 and 1982 -83 were charllenised by 

understanding that has illarked our relationship with tho 
exceptionally low rates of inflation. Ille annual lale Ol 

IMH during the entire period of the EFF urangement. 
inflation which had reachel a high of 21. 4 per cent in 
1979 -80 was brolight down to 16 . 7 per cent in 1980 -81 and 

The 
further to only 2 . 4 per cent ilt the end of 1981-82. 

12 . However , there can be no roon for complacency . 
annual rate of infution alhe end of 1982-83 W .is 6 . 2 per We inust persist ww the policies that bave brought ubout thiy 
cent, which is unusualty lw for a drought year. But , favourablo outcome. It is necessary to work even harder 
there has been un acceleration in the annual rate of juna 10 Yave importa in critical acus and lu increasc cxport , 
lion in the current year despite an cxcellenų ciop . The initial Our cxports , nel of oil, in the first scven months of 1983- 84 
delay in the arrival of the monsoon and ile high liquidity in increused by 9 .9 per cunt. This is a reusonable performance 
the economy exerted pressure on price , in the early part of considering that world trade has been stagnant for quito 
the year , Tho favourable effocty of a good crop led to a some time. We would licc , to do cven better in the future 
decide in cereul prices soller hullesting. llowever, this 

a 

in order to meet the essential import requirements of 
was largely offset by sharp incicares in prices of a few growing economy, and to keep the debt service raliu ut a 
commoclities such as pulses , certain edible oils, rubber, lea monagcable level. 
and cotton because of both domestic and international, 
luctors. As a result, the seasonal dip in pri. es, vhich nor 

13 . The Government has taken severul steps in the last 
inally occu s towards the end of September hay teen weak . 

four years to mobilise resources for public sector invest 

ment and to increase the rate of public savings for financing 
7 . As the Houe is wive, the Guvern cut has taken 

the Plans . Apart from adjustment of the tax rates, the Ascul 
several me: iirts to minimise the impact of the drought and instiument has been used io provide stronger incentives for 
10 contain the price ri e . Iction was taken to increase pro savings in the form of financial assels , Interest rates on 
curement, availability, and releases of sensitive commodilies deposits were also revised upwards with the same objective in 
such as wheat , sugar, und edible oils through the public vicw . These policies have bien highly successful and the 
distribution system , Stops were also takoi 10 mop up intlow of funds in small savings as well as time deposits 
cxces, liquidity with ihe booking system , and to curtail 

has cxceeded expectations. An important lusk of fiscal 
Government expenditure . Lxporty of cultor and CTC leus policy in the years ahead is 10 strcngthen this trend . 
were restrained in order to increase domestic availability . 
Further measures will be taken ay required to ensurc ibat 
thero is do repetition of the experience of 1979 - 80 , when 

14 . In considering the strategy for resource mobilisation 
prices were allowed to increase by over 21 per cent , 

We have to recognise that while our tax rates are relatively 
high , the tax base is Errow . The evil, of black money 

and tax evasion also have to be reckoned with . The Govefn 
8 . Let me now turn to the extern . I paymunly situation nient is fully cortmitted to conne down heavily on tax evil 
facing the economy. In my budget peech laşt ycar , I had ders. At the same time, we must ensure that 14 far as 
informed the House of the provenient that had taken place possible , the tax system itself does not become a source 
in our balance of payment in 1982 - 83 . I am happy to say of encourayement for evasion . Simplification and rationalisti 
that this improvement has gained sirength in 1983- 91. The tion of the tax system must , therefore , remain inportant 
trade gap , which declingd from Rs, 5800 crores in 1981-82 objectives of our fiscal policy. 
to about Rs. 5500 crores in 1982 -83 , is expected to decline 
further in the current year . Receipts on invisibles itccouni 
have remained buoyant and the incentives for non - csident 

15. The Central Public sector enterprises had shown 2 
deposits have been highly successful. Out foreign cxchange 

net profit of Rs. 618 crorey in 1982 - 83. Although a large 
reserves , inclusive of MF drawings , have increased to 

number of public sector enterprises have continued to show 

profits in 1983- 84 , their overall performance huy been below 
Rs. 662 crores in the current financial yeur upto 10th 
February 

expectations . The erosion of profitability was largely due 
to fosses incurred in a few sectors , such as stool and coal , 

The Government has taken steps to improve their function 
9 . Our stategy for bringing the balance of payments ing. We must ensure that capital is used more efficiently 
under control, after the sharp deterioration that occuried in so that larger resources are available for future expansjon . 
1979 - 80 , has paid rich . dividends. In vicw of the improve 
ment in our payments position , the Government has volun 
tarily decided not to avail of the balance of 1. 1 billion 

16 . In order to fulfil our social commitments and protect 
SDR under the Extended Fund Facility of the IMF. While 

jobs , Govertiment hud to take over a large number of sick 
intervening in the debatc on the IMF loan in this house 

units and sustain theni through injection of fresh resources . 
in December, 1981, the Prime Minister had this to av , 

While some of them have turned the comer , a large number 
and I quote : 

of thom continue to incur losses. The time hus come to . 

undertako a careful review of the performance of sick units 
" It does not force uy to borrow , nor shall we borrow 

in the public sector with a view to reducing the drain on 
unlesy il is in the national 

our resources. 
interest. There 

This the Government proposes to do . Eco 

is 
absolutely 10 question of our accepting any pru 

nomic viability must be the principal test for thd survival 
gramme which is incompatible with 

of an enterprise . 

our policy, 
declarcd and accepted by Parliamcut. It is incon 
ceivable that anybody should think that wo would 

17. The growth of deposity with the banking system 
accept assistance from any cxternal agency the current vear has substantially exceeded their require 

in 
which 
dictates torms which are not in consonance with 

ments of funds for credit cxpausion , 
such policies," 

iun , resulted in some excess liquidity with the banking systent. 

This has, in the short 

In this situation , and in order to mobilise som 
This was true then , and 

resources for 
it 

public investnieot, it is considered desirable to introduce 
is trlie now . 

another financial instrument with broadly the sale characteris 

tics as longer term 
10 . Belying ure prophecies of doom by many a selfstyled 

time reposits with bankis Under the 

scheme, which will be called the National Deposit Scheme" . 
Cassandra , the economy has emeryce stronger as a result certificates of deposits with a maturity of four years can be 
of the adjustment effort mounted by us. None of the dire purchased from designated outlets . 
consequences that we being warned about bas occurred . We 

The investor will have the 

option to encash these deposits any time aller one year. The 
have not cut subsi«lics . We have not cut wigts . We bavo interest rate will ha 10 . 5 rer cent it fliese deposits are held 
not compromised on Praoning. We have not been trapped 
in a debt crisis . We have not faltered in unir comprimont 

for four yeuri und 10 . 9 anal 7 per cent if they ure liekt for 
lor anti- poverty luogramms Ortho well314 of uur people , 

three , twist s0 ] Ono vear Tiincctively . Wietest from the 
We ontered into this 10 :1n arrang buon with our eyes open . 

(JLPsity will be eligible for tat eremption urt the full limit 

of Rs, 10 ,000 under Section SOT, of the lucome-tax Act, Tho 
Wo liave come out of iſ with our heads high , 

larget of receipts leder this scheme is Rs. 500 crores over a 
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period of time. I would clarify that this is it temporary 

Rs. 250 crores . For Chemicals & Fertilizers , the enhanced 
scheme, and will be discontinued after this target is reached it location of Rs. 133 crores is Jurgely due to the full in 
or curlier, il monetary developments so warrant, 

internal resources and change in the pattern of financiny . 
In the Energy sector, coal project s get additional funds of 

Rs. 30 crorcs to expedite on - going projects. To improve 
18 . Purant to the recommendations of thc High Level the capital base of the Industrial Developnicnt Bank of 
Connittee on 111111ncial institutions set up by the Government ladia , a special provision of Rs. 131 crorcy has been made . 
last yeur , it has been decided to make certain chunges in the Rupees 110 crores have been set apart for the new rural 
* convertibility clause " . In vicw of the increases in capital landleus employment guarantee programe lalinched during 
costs of projects and the investment limit for the delicensed the current year. I have also increased tho provision for 
sector, the threshold for exemption from convertibility clause welfare of scheduled castes /tribes and backward classes and 
is being raised from the existing level of Rs. 1 crore to important social sectors like health and family welfare . 
Rs. 5 crores , 

25. The Central assistunce for Stulcs * and Union tersi 

lorrics Plan bas been incrcased by Rs. 392 clores from 
19 . Further , in the case of non -MRTP companies, con 

Rs. 4 , 462 crores to Rs. 4 ,854 crores. This includes advanco 
Tertibility clausc will not be stipulatcd where the holding of 

Plau assistance of Rs. 190 crores to States affected by failuro 
equity by all fiuancial institutions in such a company exceeds 

of monsoon particularly in the first half on the current ycar , 
26 per cent. In the case of MRIP companies /large houses . 

Additional Plan assistance or Rs, 82 crorez has been providit 
however, the existing limit of 40 per cent will continue . In 

to the State of Aysand , a large part of which is for relief 
order to encourage ilvestment in " No Industry " district there and rehabilitation of the riut victims in that State . 
will be coniplcte cremption from convertibility clause in respect 
OL units proposed to be located in these districts. The fun 

26 . Utmost care hits been taken to contain tho non - Plan 
clivning afn yinte directors of institutions on the boards of expendituro, There were , howover , certain unavoidable com 
assisted companies is also being revamped. Detailed guide 

mitments . Additional provision of Rs. 400 CTOCS has been 
lines on these id viher related aspects are being issued 

made for ways and incans adyaces to State Governments 
separately , 

and Technical Credits wider rupee - trude agl ecmonts. The 
short -torm loans to States for agriculturell inputs have been 

Stepped up by Rs. 110 croros . There is an increase of 
20 . The Industrial Developnient Bank of India has been Rs. 300 crores in loans lo State Governments , as their 
providing liberal linancing lucilitics for modernisation of share of small savings will be higher on account of higher 
industry . The IDBIS ncheme for this purpose was fecently collections. The second half of the current year winesscd 
cxtended to all industrial unity and assistance under this floods, cyclones and hailstofm in as many as 15 States . An 
scheme urlu Rs. 4 crores is being provided at a concessional additional non - Plan grant Rs. 150 crores hus bech provi 
rate of interest oC 12 . 5 per cent. In order to reducc financing 

ded for the relief of distress on account of these calamilies . 
costs of modernisatiosi chemcs, it has beca decided that the 
rate of interest wider the IDBI scheme for loans upto 

27. Further, I am providing additional non -Plan assistance 
Rs, 4 cruies will be reduced to 11. 5 per cent until further amounting to Rs. 500 crores to States. I shall refer to this 
nolice . Weak units !1 he provided assistance upto this 

later while dealing with the State Plan outlay for next year . 
amount at an even lower rate of interest of 10 per cent. 

Out of this loan of Rs. 500 crores, an amount of Rs. 400 
crores would help tho States to cloar part of their deficity of 

1987 -83. 
21 . As the House is aware , the Goverument has been 
giving consideration to the desirabjlity oi a change in the 28 . The provision for Dofonce has been incrcuncd from 
financiul year . As I informed the House last year. I invited Rs. 5 , 971 crores to R $, 6 , 350 crores in the Revised Estimatce . 
the views of the Sture Gulernments on this proposal. The The interior relief and bonus sanctioned to Government em 
responsç has been generally favourable. In order to examinc ployees in the current year is estimated to cost about Rs. 280 
suggestions received from State Goveintents as well as trade crores in respect of all tho departinents of the Government . 
and industry , od 10 work out the modalities for effecting a Subsidy on imported and dorestic fertilizers will go up by 
change in the financial yeur . I propusc to set up an expert Rs, 250 crores to Rs. 1, 048 crorog as the consumer price of 
committee , which would include represcutatives of Central fertilisers was reduced in June 1983. During the curcat 
Government, Stato Ciovernmenís, Reserve Bank of India , yeur, because of financial difficulties , certain public sector 
Comptroller and Auditor General and some non -official meni undertakings , particularly Heavy Engineering Corporation , 
bers. This committce will be requested to submit its report National Textile Corporation aud Delhi Transport Corpora 
by the end of September , 1984 . 

lion , will be rcgulring larger non - Plan assistanco than 

provided in the Budget Estimates . It has also been decided to 
22 . I shall now turn to the Revised Estimatey for 1983- 84 

extend the subsidy scheme for Calcutta Port and Haldia 

Channel dredging up to the end of next year , 
and the Bulget Estimates for 1984 - 85 . 

29. Revised Estimaies also include additional provision of 
Revised Istimates for 1983- 84 

Rs, 502 crores for subscription towards our higher quota 

in the IMF. This , however, will havo 10 net impact on the 
23 , The House will recall that the Central sector Plan 

budget as payments for quoia Subscriptions are natched by 
outlay for 1983 - 84 was dixed at Rs, 13 ,870 croros . Tbis was 

corresponding receipts. Taking these and other variations into 
to bo financed to the extend of Rs. 8 , 390 CTOICA from the 

account , the non - Plan cxpenditure in thc Revised Estimates 

is placed at Rs. 34 ,773 crores aguinst tre Budget Estimates 
budget and Rs. 5 , 480 crores through the internal and extra 

of Rs. 21, 984 crores. 
budgetary resources of the public sector enterprises. Despite 
erosion in the internal resources of certain public sector 
enterprises , it has been my endeavour to ensure that the total 

30 . Coming to receipts, the Budget Estimates of receipts 
Plan outlay during the year is not adversely affected. The 

from income tax and customs duties are likely to be achieved . 
Central Plan outlay in 1983 - 84 is now estimated at Rs. 14 ,059 

Corporation tax receipts will be higher by Rs. 203 crores duo 
crores . This has been made possible by an increase in the 

to larger payments by oll companies . Union excise duties 
budgetary support by Rs. 1,007 crores over the Budget 

are also eslimated to be Rs. 85 crores higher mainly due to 
Estimates . 

Jarger collection of cosseg on crude oil ane coal. The Centre , 
tax revenue, after paying the States shure of taxes, is esti 

matod at Rs. 15 ,700 crores as against the Budget Estimates 
24 . Budgetary support for the Posty and Telegraphs Plan of Rs. 15 , 460 crores . 
has been increased by Rs. 203 crores . The Railway Plan 
outlay has been stepped up by Rs, 100 crores with an uddi 31. Under non -tax revenue. the dividen from Railways 
tional budgetary support of Rs. 54 crores . In the Transport is likely to he Rs 127 crores less than the Budget Estimates . 
and Communications sectors, I have wovided additional funds This decrease will, however, be moro that offsci by increases 
for Space Projects like INSAT, und extension of television under other heady and total non -tax revenus in the current 
coverage . To maintain the progress of the Visakhapatnam year is aspectod to show an improvement of Ra 130 crores 
Steel PP , Lc luigol provision hag bycen ongmented by over the Budget Rstimates , 
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32 . Uuder capital receipts , I am happy to inform the would have harshly affccted their Plan sizes if these deficit s 
louse that the net collections under small savings during the Wero adjusted against next year s Plan , as per normal pIUCIILO . 
irrept year Day amount to Rs. 2 , 200 crores against the In considering the ways of overcoming this joroblem , I have 
udget Estimates of Rs. 1, 700 crores. This is a welcome 

found myscelt in a predicament. On the one hunu , 110 Finance 
sporc lo ine incentiles provided for small sayings in the Minister of the country can remain unconcerned about ille 
urrent year s budget. The ropayment of Technical ( Tedits 

size of a Slate s Plan . On the other bund , jf 135istance is 
expected to be ks. 1 , 150) crores as against Rs. 800 GIOICS 

extended to defaulting Statey, the well-mannged States can 
suned in the Budget . The receipt, net of outgo , will be 

legitimately complain that they havo not got their just re 
(s . 350 crores against the Budget Estimates of Rs. 200 

wards from the Centre for their beitcr rciformance , 
rores. 

11 . In the past few weeks, discussions were again beld 
33 . The receipts from special deposits of oon Government 

with the Chicf Ministers of States whose Overdrafts with 
rovident funds and the like arc estimated to he Rs. 1907 

the RBI were high , Soveral State Governments have agreed 
Tores higher than tho Budget Estimates. Taking into 20 

to take ihe necessary measures to improve their financial posi 
ount the deposits of Surplus funds of oil sector, additional 

tion and to reduce their reliance on overdraſt. On jy 
ccoveries of ways and means and short- term advances to 

fact , I have agrcod 10 take further steps to provide additional 
ho State Governments and other variations, capital receint 

assistance to Staics in order to protect their "Plans as far as 
11 the current year to estimiled at Rs. 15, 965 viores 21 s 

possible . In doing so , I have been particularly conscious of 
gainst the Buddet Estimates of Rs. 12 . 6.56 crores. 

the need to kecp up the monenium of anti-poverty program 

mes . Central assistance is also bcipy, furtheincreased . 
34 . Total leceipts are hus estimated to go up from 

With this , the aggregate assistance during the Plan period will 
Rs. 33,250 crores to Rs. 36 ,929 crores. This will leave a 

amount to Rs. 17 , 790 crorcs as against Rs. 15 ,350 crores 
hudgetary deficit oť Rs. 1695 crores for the current ycar as 

envisagod in the Plan document. Further , as I mentioned 
again t the Bundger Estimates of Rs. 1 , 586 crorcs . This 

culier , I havo made an addition ,il provision of Rs. 500 crores 
xcludes the special loan assistance of Rs. 400 crores provided 

in tho Revised Estimates for 1983- 84 . This special assistance 
to States for clearing their overcrafts at the end of the pre 

would enable those States to clear Dart of their overdrafts 
violiy year 1982 - 83 . I am sure the House will agree that 

with the RBI. States have also been informed that closing 
despite unavoidable budychaly pressures , we have been able 

deficits, upto the pefmissible ways and means limity from the 
to keep the deficit within prudent limits . 

RBI will not he adjusted trom next year s Tlan resources . 


Budget Lstinates for 1984-85 


42 . For those Ştates who have managed their finances well . 
I am working out # suitablo schemo to provido some addi 
tional assistance to thom in 1984 -85. This is only just and 
appropriato . 


35. Hon ble Members will recall that when our Govern 
ment took offlce in January 1980 , an important task before 
I was to revitalise the plunning process and to give a new 
thrust to the programmes of development. I am happy to 
say that, in the lagt four years , we have been ablo to achievo 
an unprecedented increasc in the fertipo of public invest 
mont. 


43 . Mr. Spcaker, Sir, I am sure that the House will agrce 
with mo ihat, despito severe resource constraints of its 
own , the Central Government has done the maximum that it 
CHI to solve the States problems. The rest, however, is 
Linto them . 


36 . For 1984 - 85 , the npproved Plan outlay of the Centre , 
States and Union territories will be Rs. 30 , 132 crores 38 
composed 10 Rs. 25 , 480 crores in 1983 -84. The Central 
Plan outlay for 1984 - 85 is Rs. 17 , 351 crores , which represents 
2 step up of 25 per cent over the approved Plan outlay of 
Rs. 13 ,870 crores in 1983 - 84 . 


44. Altogether , in the Sixth Plan period , the public sector 
Plan at current prices will bo over Rs. 110 ,000 crores . This 
compases with Plan axpenditure of Rş. 46 ,700 crores in the 
preceding five yoars , which , of course , includo three years of 
" non - Plan " launched by the previous Government. In leal 
tertas too , the Sixth Pran will constitute a massive increase 
Over tho outlays provided for in any previous Plan . This , 
Mr. Spcaker, in the measure of achievement of this Govern 
ment in accelorating the pace of development in the current 
Plan period. 


37 . The Plan outlay for tho Statos and Union territories 
is placed at Rs, 12 ,781 crores as compared with the final 
approved outlay of Rs. 11 ,678 crore : in 1983- 84 . Central 
assistance for the Plany of States and Union territories will 
bc Rs. 5 ,050 crores as against Rs, 4 ,462 croreg in 1983-84 
Budget Estimates, representing an increase of 13 . 2 per cent 
over the allocation made for the current yoar . 


include the city, paniom the content 


38 . Within this aggregate , Plans of individual States show 
& varied picture . Some States have managed their finances 
well ; they have been able to raise additiopel resources and 
cllectively utilise these to implenicnt adequately sized plans , 
providing developniont and growth to their neople . Unfortu 
natoly , sonic States, for reasons of their own , have used thelr 
Tesources for various other purposes ; they have not 
invested their resources , including additional resourceg momi 
Tised , for development and have also resorted to large over 
drafts on the RBI, 


45. In the last four years, the present Government intro 
duced a number of schemes for the bencfit of the weaker 
sections of the society , panicularly ill the rural areas. 
These include the Integrated Rural Development Program 
me, the National Rural Employment Programino and two 
new programmes announced by the Prime Minister on 15th 
August, 1983, namely , the Rural Landless Employm ot 
Guarantee Programme and the scheme for providing self 
employment opportunities to the educated uncinployed . Each 
of these programmes is designed to create opportunities for 
employment and income generation for particular target groups , 
while also creating productive assets . 


39. With a view to assisting even such States, various 
facilities and opportunities wero provided from time to time. 
At the beginning of the Sixth Plai itself, recovery of outstand 
ipe advance assistance amounting to Rs, 1412 crores was 
postponed . This was done to enablo Statos to start with 
a clean Slate . However , State overdrafre again grew , and in 
June 1982 , I docided to clcar States closing deficits of the 
previous year with a medium term loan of Rs. 1743 crores . 
RBT also double the ways and means limits available to the 
States. Again last yoar, while prosenting the budget. I an 
nounced an increased level of Central assistance A11 theso 
mesures were taken primarily to assist States in tendint 
their financial affairs and to the life to implement State Pars 
nt adeguato size 


46 . In fornsulating the next your s Pino , we have provided 
the maximum support to these and other programmes that 
benefit the rural poor directly . The total allocation for 
various programmes of the Ministry of Rural Development 
would be Rs. 932 crores , which is nearly doutle the amount 
of R9, 480 crores provided in 1983 -84. For the IRDP an 
drocation of Rs. 216 crorcs is being provided , which is to 
be matched by the States . The number of beneficiaries under 
the programmo in 1984 -85 is estimatel at over 3 niillion . 
For the NREP. the outlay for 1984-85 is Rs. 230 crorcs 
which will again be matched hy the States. 


47 . The allocation for Rural Landless Employment Gurun 
tce Programme, which seeks to provide employment for 100 
days in a year to at toast one member of cycry Tusal Jandless 
family , is being stepped up to Rs. 400 çoros in 1991-85 as 
against a provision of Rs. 100 crores in 1983- 84 . This 
together with the NREP . will provide 350 million man - davs 
of work in rital areas in 1984-85. An allocation of Rs. 2.5 


40 . Unfortunately . despite those measures, some States 
continued to rely hoavily on overdrafts cvon affer March 
1982 . Thelt nroposed deficits at the end of March 1984 
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crores is being made for the programme for providing self 

0 mullion lories . A 101 ISTO V Rs. 200 crores iy ka 
employment oppoituniticy 10 thio educated unenuployed . As being made for a gas pipeling project for supply of Bassein 
lhe Housc is awale, the budgetary provision under this gay lo ac w fertilizer projects to be set up at Bijaipur , Jagdish 
programme will bc used as capital subsidy against lugns to rur, Aonla , Babrala , Shahjahanpur and Sawai Madhopur . 
be given by banks , Im ade that for these two new 
programmes, depending on the progress of expenditure , more 

55 . Higher allocations have been provided for tecl, non 
funds will be provided during the course of the year it ferrous meals, paper, ceinent and several other sectors , 
necessary . 

which are important for country s industrial devclopment, 

I would also like to dra v the attention of the House to the 
48 . In the Plan for 1984 -85, Rs. 243 crores have been porgrammes for the development of science and technology 
tarmarkod for the accelerated rural water supply program conservation of natural resources , and improvement of the 
me. The States on their part are expected to provide Rs. 364 cuvinonmcat in the Plan for 1981-85. The successful posi 
crores for this purpose wider the minimum needs programme. tioning of INSAT- 1B in i geocenitic orbit in August last 
Over 50 , 000 problem villages are expected to he provided testifies to the excellent work done by our scientists, cngi 
with drinking water facilities during 1984- 85 . 

ncers and technicians . It is also it malicr oi pride to us 

that India has joined 3 . Icut group 01 countries which 
49. The programme for integrated child developingul have permanent scientific stations in the Antarctica. India 
services is an important part of our efforts to help women has also achieve the distinction of being the only develop 
and children in the lackward areas, urban sluins and tribal ing country to be given the status of pioneer investors 
areas of our country . This programme is already in operation by the Convention on the lary of the Sea, giving us the 
in 820 blocks. By the end of 1984 , the scheme will become right to exploit the mineral resoltices of the deep ser 
fully operational in all 1000 identified blocks , A provisiou of beds, 
Rs. 36 crores has been made for this scheme. A total 
allocation of Rs. 78 Crores is heing provided for various 56. Finally , I should mention that the incentive schemes 
schomes of the Department of Social Welfare in 1984 -85. for better performance in selected areas, initiated in 

1983 - 84 , will continuis in 1981- 85 ilso . As the House is 
50 . The provision in the Central plan for the varicui Ware , these schemes are designed to improve the func 
programmes benefiting the scheduled castes and scheduled tioning of the electricity boards, and provide further im 
tribes and other backward classes has been increased to petus to the programmes for small and marginal farmers , 
Rs. 209 crores in 1984 -85 conipared to Rs. 176 crores only rural water supply schemes , environmental improvement 
in 1983- 84 . Plan outlay for the programmes in education in urban slums, construction of field channels in conima 
and culture has been substantially stepped up to Rs. 204 crores area development proqcts , and adult education for women 
in 1984-85 as against Rs. 155 crores in 1983- 84 . Likewiac , and elementary education for girls, Alwpsum provision 
the Plan outlay for health an family welfure programmes of Rs. 200 croles is being made for this purpose . Test the 
has also been stepped lip by nearly 32 per cent from Hon ble Members take me to he i magician , who can do 
Rs. 460 crores in 1983 - 84 to Rs. 605 crores in 1984- 85 . so much with so little , I lasten to clarify that tho jncentivo 
Tho family welfare programmes will cover an additional 20 scheme is designed to provide additional resources linked 
million pethons, 

to performance for specified schemes. There are , of course , 

also separate sub tanfiat allocations for each of these 
51 . These and other socio - cconomic priorities of the 

schemes. 
Government are reflected in the 20 -Point Programme which is 
being vigorously implemonted . The total amount allocated 

57 . I have only briclly touched upon the nain pijorities 
to the Programme in the Central Plan is Rs. 4038 croics . and obicctives of the Annual Plan for 1984 -85 . Futher 
which is an incicase of about 47 per cent over the current details are available in the budget documents , 
year s provision. Inclusive of the outlays to be provided by 
the States and Union territories , the total provision for the 

58 . In order to provide the maximum possible outlay for 
20 -Point Programme will be Rs. 11, 858 crores, representing the Plan , I have taken special care lo on ure that non -Plan 
nearly 40 per cent of the total annual Plan outlay of the expenditure is kept it the minidun . However , corlain 
Centro Stato ani Union territories, 

incionscs are necessary and linavoidable . I should also add 

that the catimates of receipts from and payments to Ştate 
52 . An important source of strength for the economy has 

Governments take into account the recommendations contaili 
l een the tremendous strides made in the agricullural sector. 

ed in the in : erim r . port of the Fighth Finance Commission , 
The next year s Plan will continue the high priority given 

I have already kept the House informed of this . The final 
by the present Government to the development of 

1cport of the Commission is now expected 
this 

by the ond of 
sector. Thus, the total outlay for the various programmes 

April , 1984. 
of the Ministry of Agriculture will he Rs. 758 crores com 
pared to Rs. 556 croles in the current financial year. The 

59 . I have provided Rs. 6800 crores fur Defenco expen 
outlay includes RX 38 crores for the National Oilseeds 

diture next year against the Revived Estimates of Rs. 6350 
Deye opnent Project which together with the on - going pro 

crores . I am sure the House will agree that the require 
grammes, visualises In additional production of 9 . 4 lakh 

ments for Defence have to be det fully to protect the security 
tonnes during 1984 - 85 itself. . 

of the country . Interest payments next year wte estimated 

at Rs, 5600 crores against Rs. 4850 crore ; in the current 
53 . To further strengthen 

year . 
the country s infra - structure , 

The borrowings pro largely for financing our develop 
higher allocations are being provided for power , coal, rail 

mental efforts, and the increase is due to the success of ouic 
ways and ports. 

polities for mobiljsing savings. A provision of Rs. 850 crores 
The total provision for various power 
projects adds to Rs. 1764 crores, 

has been made for food subsidy. Tlic requirement for subsidy 

which represents a 44 
per cent increase over 1983- 84 . The 

on indigenous and imported fertilizery is placed at Rs. 1080 

lotion for projects 
of the Deparment of 00 : 1 is Ri, 1310 crores as wgainst 

crores . Export promotion and market development have 
Rs. 1076 crores in 1983 -84 , and the target for 

been allocated Rs. 530 crores . 

coal pro 
duction is 1.52 million tonnes in 1981. 85 . The provison 
for the Railways in 1984-85 is Rs. 1650 crores , which is 

60 . A lumpsum provision of Rs. 300 crores has been made 
23 per cent higher than the cutrent year . 11 is expected 

in 1984 - 85 for payment of additional instalment of dearnes 
that the revenue carning traffic to be carriet hy the Rait 

allowance , pensionary rolief, etc . to Central Government 
ways will increase to 245 million ionnee in 1984- 85. 

employees . Including these and , inter afin , provisions which 

An 
allocation of Rs. 201 crorez is heing made for the develup 

are in the nature of ydjustments , total non - Plan exrenditure 
ment of norts , including Rs. 27 crores for the dcerening 

in 1984 -85 is ostimated at Ry, 26 .066 crores against Rs. 24 .773 
of the Madras harbour. 

crores in Revised Fstimate , for 1983-81. 


54 , An qutlay of Rs. 3127 crores is being provided for 
petroleum . This includes a sum of Rs, 2685 crores for the 
programmes of exploration and production , and Rs. 443 
crores for the various sohemes of refining and markoling . 
The farget for production of crude oil i 1984 -85 is about 


61. Turning to receipts in 1984-85 the gross 19x revenues 
at existing levels of taxation ore estimated at Rs, 22. 993 
crores compared with Rs. 20 ,016 croics in the Revised Esti 
mates. The States share of taxes in 1984 -85 is estimated at 
Ry, 5739 crores ag against Rs, 5246 crores in the current 
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year, which is an increase of nearly Rs. 500 crores, The net La structure has also been brought Jown to a level which 
tix l evenucs of the Centre wil! thus be ks. 17 , 254 crores I regard as reulistic and cutirely appropriate . I hope this 
compared with Rs. 15 ,700 crores in the current year. The Measure will have a salutary effeut on our lux culture and 
dividend from Railways sind Posts and Telegraphs will be 

will aduce the maximum number oL taxpayers to come 
higher by Rs. 106 crores than the Revised. Estimates for forward and voluntarily declare their true inconic » . 
1983- 84 . Interest receipts and repayment of loans by public 
sector undertakings and State Governments will also be 

,69. At the same time, it is necessary la simplify 12x 
higher . 

administration and make it inore responsive to the needs of 

the taxpayers . One cysential feature would be the effort to 
62 . Receipts from market loans are placed at Rs. 4100 complctc assessments within the shortest possible ime. As 
Croles against Rs. 4000 crores in the current yeur, Small 

the Hon ble Members are aware , the scope of the Summary 
savings coilections are ustimated at Rs. 2400 crores against 

assessment scheme covers incomes upto Rs. 1 lakh . Only 
Rs. 2200 crore , in the current year. External assistarice 

percentage of cases with incomes in this range is being 

schiligised , the selection of such cases being on 
net of repayments is cstimatel at Rs. 2089 crores compared 

random 
with Rs. 1902 crorca . Next year s Budget also includes al 

sampling basIG . The target for 1983 - 84 is tu completc 85 
receipt of Rs. 200 crores from the National Deposit Scheme 

per cent of the summary assessments workload, - have 
to which I have referred in the earlier rart of my lypcech . 

instructed the Income Tax Department to further speed up 
Taking into account thesc : nd other variations in reccinly, the 

the agsessments . 
toti ) receipts in 1984 - 85 are cunated at Rs. 40 , 501 crores. 
These receipts include the elect of tho changes in fire and 

70 . For some years , the Income-tax ct has contained 
freighi rates of the Railways. The total expenditure is placed 

Jiroivxions empowering the Central Government to acquire 
it Rs. 42 ,536 croroes . The overall budgetary gap at criwiny 

Immovable property having a fair market value exceeding 
rates of taxation will thus be Rs. 2035 crorocs. 

Rs, 25000 . This power is exercisuble in situations where 

the declared considerution for transfer of the property is less 
63 . I have taxed the parience of the House cnough . Let 

ihan the fair market value of the property . To eliminate 
me now turn to other tax proposals . 

unproductivc work in handling a large number of relatively 
small value cases and also toking 110 account llic rise in 

market prices I have modified the provision to say that 
( PART B ) 

this power will be exercised only in cases where the fair 
64 . In frununu these proposals , I have tried to take into 

market valuc cxceeds Rs. 50 ,000 . As a further sittiplifica 
ACCOm the realities of the economic situation to which I 

tion it is being provided that the prescribed statement will 
referred at the beginning of my speech . While doing so , 1 

houve to be filed before the registering oilicer only in cases 
hope I have not been entirely unmindful of 3 certam forth . 

Here ihe value of consideration for the transfer exceeds 
coming event which is of importance to all of us in this 

K . 25.00 ) :15 asust Rs 10000 at present. 
Pirlianient, 

71 . With the reduction in rates and expolitious disposal 
65. Mr. Sptaker, Sir, my first pro sal relates to the 

of reysinents , I believe there can now be bo excusc for any 
non -corporate income- tax sector. I proposc to revise subs 

lenicncy to be shown to those who abuse our laws. Su h cases 
tantially tho entire rate structure relating to personal taxation . 

will necessarily have to be deal with severely . In order to 
The present rate of tax in the first slab of taxable incom 

cliscourage 1x avoidance and tax evasion , I um also intro 
ranging fro : Rs. 15 ,001 to Rs. 20 , 000 is 25 per cent. The 

ducing some further measures. In all cascs where the annual 
House will recall that this rute was brought down last year 

10nover exceeds Rs, 20 lakhs or where the gross receipts 
from the hiçn prevailing level of 30 per cent. I now propos 

in a profession exceed Rs, 10 lakhs, I ani providing for il 
to ruice ( bis rate further to 20 per cent. Relief has bien , 

compulsory audit of accounts. This is intended to unsure 
allowed a all income levels above Rs, 20 , 000 also . The man 

that the books of account and other records 10 properly 
mu marginal rate of an on incomes over Rs. 1 luklı is 

maintained and faithfully reflect the love income of the tale 
being reduced from 60 per cent to 55 per cent. 

payer . I am also voposing that loans or deposits of Rs. 

The new 
rol I Some illustrative slabs will be is follows 

10 ,000 or more shall be taken or zorepied only by crossed 

in the 
in one slab of Rs . 25 001 io ks. 30 ,000 , the new rate will he 

cheque os bank drafi. 
Rs. 30 per cent is against 35 per cent at pro ,cnt; in the 
income tab of Rs. 50 ,001 to Rs, 60, 000 , the new rate will 

72 . I lind that the existing provisions of the Inconic -tal. 
be 45 per cent as against 50 per cent at presunt; and in the 

tci provide that to suit to enforce liny right relating to any 
income tab of Rs. 70 ,001 to Rs. 80 000 he new rute will 

} roperty held benami can be instituted in any ourt hy il 
be 5 per cent ils against 55 per cent al pront. 

person laining to be the legal owner binless he has declared 

ihe incolic from slich property in any iclurn of income of the 
66 . The bovc proposal will provide rclict at all levels of 1 : 10 . O such property in any return of net wealth of furni 
incont s, 79 : 11 with the increase in tlie standard deduction 

shed a notice in this behalf in the prescribed cursil to the 
int , 

d l last year, 1 eure this reasure will prescle suby income - a . Officer . Such relirnir notice ( !! ? ut lesen 
anilud relief in particular to the fivud iniome youps . The 

he civen 11 any time before the suit is filed . With a vew 10 
Tevised tax schedule will provide a rclicf 111 1 ix of Rs 281 

curbiilk ihe practice of benami holling of property I am 
tuú torayer will an income of ks 20,000, whiny is 20 per 

proposing that it will hen eforth be willigunty in ull cases 
ccni of the ti payable by him earlier l or an income level 

to give notice to ilic Conimissioner of Income tax in the 
of Rs. Siir. the roles will be Rs. 844 or 16 _ 7 ner cctii of 

prcscribe form within one year of the Icquisition of the 
the thil piltible under the old structure, in a non level 

proporty . This imeniment will enrols the Fepartment in 
o 511000 , this relief will be 10 per cent of the tar 

initialc appropriate action in respect of such benami ichi. 
norable . 

sition of property will before the Nirritation for such icliun 

expires . 
67. The loss of revenue in the proposed male schedule . 
assuming ilo change in the number of taxpayer s and the 

7 . Laving dealt with the 101 -Cypriate sector . [ now 
asscased incomes in different incurc slahs, is calculated at 
Rs. 180 crores . However, lowering of the tax rates should 

turn my attention to the corporate sector. The tax rates for 

thi se treze yra 1101 being changed . I ni hov cver providing 
normally be expected to lead to an increase in the cover - up of 
taxnovers in different tax slais ind also better tax compliatico. 

onc furlity : Iust year, while raising the 11! charge 11.1 yuble 
Taling these factors into account. 

hy 2017nics from 25 per cent to 5 per cent, I had given 

I have assumed i net 
revenue loss of Rs. 59 crores only . 

eo .mnozing the ortion to make cleposits of the additional stir 

This loss is entirely 
attributable in tax relief Novick d to the fixed inconic groups . 

charre riththe mustrial Development Bank of India , 1 an 
As far is business and professional incomes are oficernet. I 

noe florilier providing that companics can hen erorth exercise 

thir ( rition in resneci nf 1710 entire anoint of the surcharge 
have lyshimed that the reduction in the r tey will enourage nyah ! hy them . 
better coniplinnce and reporting and that this will partly cover 

These resources will flow back to the cor 

pirit Sertor, and will be available for modernisation 
the revenic loss . 

In 
the corler rart of my speech , I have already referred to the 

Cecision in rerine the interest rates on loans uinto Rs. 1 CILIUS 
613 . This monosal, Mr. Sneaker, Sir , in a W TY continues 
the tax siltionalisation programme that was started by iny 

heing mvierded hy IDBI under the soft loan scheme. 
Party in 1974 ; carried forwerd in 1976 and further rcin 
forced afier we came back to power in 1980 . The prescut 

74 . Rarrerantaions had been recived from various quarters 

that the ceiling on the deductible amount of monugerical 
1513 GI/83-- 3 
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remuneration as contained in the Incomc-tax Act is low and 
should be raised . I am glad to inform the Houso that having 
regard to the changes in the managerial remuneration intro 
duced by the Department of Company Affairs , I am also rais 
ing the ceiling limits for managerial salaries from Rs. 5 ,000 
to Rs. 7 . 500 per month . The ceiling in respect of perqui 
sities will huwever remain unchanged . 


83, I am also withdrawing the exemptions available under 
sections 33B , 35C , 80CC , 80D and 80E of the Income-tax Act, 
These deductons. notwithstanding their apparent laudablo 
objectives have ciher been open to misuse or have tcnefitted 
only a few . The revenue involved is marginal. I ath also 
reducing the quantum of exemption avulable under Sections 
80M , SON and 80 - 0 . 


75. Some relaxations are also hcing provided to those 
enguged in the business of growing and manufacturing tea. 
The existing provisions provide exemption from tax only in 
respect of subsidy received for replantation or replacement of 
tea business . I am extending this tax cxemption to cover 
subsidy received for other approved schemes relating to re 
juvenation and consolidation of areas . I hope this measure 
will further lend support to our scheme for increusing pro 
duction of tea . 


84 . Now , I intend to announce a few concessions in rcg 
pect of the Wealth -tax Act, Hon ble Members, I am sure , 
will be happy to hear that the monetary ceiling of cxemption 
in respect of one holinc owned by a takpuyer is , haing in 
creased from the present level of Rs, 1 lakh to Rs. 2 lakhs. 
This is being done to take into account the increise in market 
value . I am also proposing to raise the exemption limit in 
respect of specified financial assets from the present level 
of Rs. 1 ,65, 000 to Rs. 2 ,65,000 . Together with separate 
cxemption of Rs. 35 ,000 available in respect of units of the 
Unit Trust of India and proposed to be extended to deposits 
under the National Deposit Scheme, the aggregate excmption 
in respect of the value of specified financial assets will rise 
10 Rs 3 lakhs as against the present ceiling of Rs. 2 lakhs. 
Hon blc Members would recall that in the earlier part of 
my speech , I had referred to the success in mobilising savings 
in the form of financial assets ; I hope that this change will 
give further inpetus to it. 


76 . My next proposal, I believe, will be welcomed by a 
large nunher of people. Investors presently can receive 
dividends und interest on debentures without deduction of 
tax at source, if they furnish an exemption certificate from 
the income-tay Oliver Or alternative ſile a declaration to 
the effect that their income for the year is below the cxemp 
tion limit. To reduce paper work and avoid inconvenience 
to small investurs , I propose to provide that widely -held com 
panies may, henceforth pay interest on debentures and divi 
dend income upto Rs. 1, 000 without deduction of tax at 
Rource provided that the payment is made by an account 
payee cheque or a bank draft. 


85. The other changes proposed by me in respect of direct 
taxes are of relatively minor naturo and I would no like to take 
the valuable time of this House by elaborating them . 


86 . After adjustment of the gain to revenue on account 
of withdrawal or modification of certain concession , my pro 
posal in regard to inconie -tax will lead to a nct loss of Rs. 75 
crores, of which the loss to the Centre would he Ry. 36 .22 
crores and the loss of the States would be Rs. 38 .68 crores . 


77 . Mr. Speaker , Sii , J notice that certain provisong of 
tax law arc heing misused by 3 section of the taxpayers . I 
hud occasion last year to de: l at some length with taxation 
of charitable and religious trusts and institutions. I find tha ! 
some of these trusts and institutions are trying to circumvent 
the investment pattern for trust funds laid down by the 
Finance Act , 1983. It is necessary to ensure that all such 
trusts and institutions strictly conforın to the prescribed invest 
ment pattern and that such incomc or property is not used 
for providing benefit to the settlors , trustees , etc . I, there 
fure propose to provide for taxation of the income of default 
ing trusts and institutions at the maximum murginal rate of 
income-tax. 


87. Mr. Speaker, Sir, I shall now deal with my proposals 
in the area of indirect taxes . Here my main objective bay 
been to provide further impetus to the growth of Indian 
industry through tariff adjustments and substanisl relief in 
excise duties in carefully selected areas . I have also hent in 
Vicw thç necd to reduce prices of certain items for consu 
mers and contain the rate of inflation in the economy. I 
am sure the Hon ble Members will not grudge, if in doing 
so , I have also taken a little care of Government revenues . 


78 . While on this subject , I would like to refer to a ten 
dency noticed to create private trusts which carry on busi 
ness . To curb quch practice , I propose to provide that 
where such trusts have profits and gains of business, the 
entire income of the trust will be charged to tax at the 
maximum marginal rate , an exception being made only in 
the cases where the trust is created by will for dependant 
relatives. 


88 . My principal proposal relating to customs duties is 
with regard to auxiliary duty of customs. The levy imposed 
un an annual basis since the 1973 Budget is proposed to be 
continued upto the 31st of March , 1985. I also propose to 
raise , with certain exceptions, the present effective rates by 
5 percentage points . I am excluding from the proposed 
increase essential items like fertilizers , bulk netroleum pro 
ducts such as kerosene and high speed diesel oil , and also 
ncwsprint, Fuller details of these proposals are available in 
the Budget papers. This proposal is expected to yield in 
additional revenue of Rs. 241. 73 crores in a full year . 


79. Another undesirnble practice noticed is thc tcridency 
of some corporate bodies to make large contributions to the 
so - called welfare funds, I further understand that utilisation 
of these funds is discretionary and subject to no discipline. I 
Am , therefore , providing that deduction will be available only 
in respect of contributions to such funds as are established 
under statute or an approved provident fund , superannuation 
fund or gratuity fund . I am making this change with retro 
spective effect to avoid unnecessary litigation . 


80 . Last year , I liberalised the scheme related to export 
turnover. I propose to continue it and watch its operation 
for a longer period of time. 


8y. The present customs duty on crude petroleum of 
Rs. 9 . 50 per metric tonne (which is being collected by way of 
auxiliary duty ) was fixed in 1973. Without affecting the 
domestic prices of petroleum products , I propose to raise the 
duty on crude to Rs, 100 per metric tonne. The revenue 
caith from this measure will be Rs. 132 .76 crores. This duty 
increase is to be absorbed by the oil companies without their 
having to raise consumer prices on this account. 


81. Lust year, I had also referred to a large Yuiety of 
exemptions and dedictions that had been built into our tax 
system over tine. While cach deduction by itself may have 
its own merits , the aggregate effect was to complicate the tax 
administration and to provide loopholes for tax avoidance 
or lilk evasion , its also for litigation I had , therefore , initia 
ted a process of revicw and , where necessary . doing mily 
with concessions which had outlivcd Their utility . I intend 
to carry this pro ess further . 


90 . The current rates of import duties on iron and steel 
items were fired a few years back and they are now out of 
line with the requirements of indigenous industry . I propose 
to raise the basic customs duty on different items of iron and 
steel ( other than stainless steel) by 5 porcentage points or 
11) percentagt points, donending upon the existing ratcs of 
dutius , I also propose to levy i total cumstoms duty of 20 
percent ad valorem on stainless steel melting 01 ) , which is 
prescatly crempt from customs duty . These measures are 
expected to yield an additional revenue of Rs. 84 . 20 crores . 


82. Our experience has shown that an expenditure related 
Concession leads to a tendency to inflatc cxpenditure and 
hence it should have no place in our lar system . Therefore , 
I propose to withdraw l weighted deductions as are available 
under the different provisions. The cxpenditure actually in 
curred will of course , continue to qualify for deduction 
Only the bencſit of weightage will no longer be wailable. 


91. [ al propose to increase the import on duty zip 
fasteners and parts thereof, agnetic tape and retroleum 
specialities , namely petroleum jclly , sodium petroleum sulfu 
mate ind liquid paraffin . Details of the proposals are available 
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in the Budget papers . The revenue gain in these proposals 
would be of the order of Rs. 5 .32 crorcs. 


92 . In order to promote exports in the important sector 
of gems and jewellery , customis curtics leviable on il puinber 
of gery and jewellery prouc nins and manufaciuring machines 
are proposed to be reduced from the respective existing rates 
to 40 per cent ad valorem . The gem processing machines 
would enable significant reduction in processing losscs and 
also improve overall quality and productivity . Similarly , I 
also propose to reduce customs duties on specified machines 
umed in pu hazing vi inoul articles as well as by meat and 
food processing industries from the respective exişting rates 
to 40 per chi I valuie.nl, This measlirc is expected to 
encourage export of food items in value - added form and also 
in consumer pachs instead of in bulk . The revenue sacrifice 
involved in the above piropoul is ol the order o Rs. 5. 24 
crores . 


As a further measure of relief in this area and with the 
overall objective of making such fabrics available at lower 
prices , I propose to reduce the total excise duty on polyester 
cotton blended yarn containing more than 40 per cent but 
less than 70 per cent polyester to Rs, 5 per kg. The existing 
rates of duty on such yarn vary generally from Rs. 7 . 5 per 
ky . to Rs, 22 . 5 per kg , depending on the extent of polyester 
cotton mix . Under diy proposal all blends over 40 per cent 
but below 70 per cent of polyester will pay the saine reduced 
l ate of duty . Hor similar blends of polyestes and viscose , tho 
cxcisc cluty will get reduced to Rs. 10 per kg . from the 
present rates which generully vary from Rw, 11. 25 per kg. 
to Rs. 22. 500 per kg. Tbc revenue sacrifice on these accounts 
is estimated at Rs. 33 . 25 crores in a full year. 


93. With the väin . cmcnt in machine 1001 Technology , 
CNC hines are progressively replacing conveniional 
machine tools due to their higher productivity and accursoy . 
To cnable the indigenous machine Tool manufacturers 10 cler 
( NC machine tools on competitive terms. I lopove to 
reduce the customs duty on CNC systems to 3 ,5 per cent . 
The revenue sacrifice in of the Order of Rs. 0 . 82 crore , 


101. Blended fabrics have also reccived my attention . 
The excise duty on polyester - cotton blended fabrics contain 
ing more than 40 per cent but less than 70 per cent polyester 
will he reduced to 2 per cent ad valorem . Ibc incidence of 
duty on such fabrics at present yaries from 7 .5 per cent to 
17 . 8 per cent ad valorem . This concession would cost the 
C chequer Rs, 26 .50 crores in a full year , [ also propose 
that this cuty at 2 per cent ad valorem be collected as addi 
tional excise duty in lieu of sales tax . As Hon ble Members 
are no doubt Aware , proceeds of additional cxcise dutiey on 
textiles go to the States. 


94 . To enable the paper industry to obtain its raw mate 
nals at reasonable prices and to relieve the pressure on 
our forest resources , I propose lo totally cxempt from customs 
duties wood chips for making pulp for the manufacture of : 
napsr or paper board . On similar considerations. I pronosc 
to reduce the duty on wood pulp imported for manufacture 
of paper from the existing levels to 30 per cent. "Ihese 
meusures involve revenue sacrifice of the order of Rs. 1. 10) 
crores. 


102 . Thiese changes in the duty structure on polyester 
coton blended yarn and polyester- cotton blended fabrics 
will for a 07 : 33 blend, reduce the duty incidence by about 
Rs. 3. 30 per square metre on a fabric carrying wholesalo 
price of about Rs. 25 per square metre , and a retail price 
of Rs. 35 to 10 per square metre . This duty jeducrion will 
enable the industry to sell such fabrics at reduced pricey . 


95 . Certain changes in the provisions of the Customs 
Act, 1962, relating to warehousing, etc , and in the Customs 
Tarifi Act, 1975 are also proposed . The details of these pro 
posals have been given in the Budget papers. 


96 . Sr. coming out to a v posals in respecto 
Crisc duties , my main objectives are to minimise the effects 
of inflation , lessen scope for tax avoidance and evasion , give 
i boost 10 selected industries suffering from demand recession , 
und ensure better utilisation of the capacity and investment 
already crcuted . 

97. I propose lo continue upto 31st March , 1985 the levy 
of special exciye duties it the cxisting rates and with the 
clisting cremptions. 


103. I also propose to provide relief on cotton fabrics 
which still constitute a major share of the total production 
of cloth in the country . I propose to reduce crcise duty on 
cotton fabrics o less than 51 counts and of assosgable valuo 
not exceeding Rs, 5 per square metre . Such fabrics al present 
pay duty of excisc at rates varying from 2 .38 per cent to 

3 . 56 per cent ad valorein in the case of composite milly . 
. Concessional rates of duty are allowed for independont pro 
Cessor s processing powerloom and handloom fabrics , I pro 
pose to fully cxempt handloom and powerloom fubrics of 
the above varieties processcd by independent processors . Tho 
rate of duty for composite mill fabrics is also being reduce 
to 1 per cent ad valorem retaining more or less the present 
differential between the independent processors and the com 
posile mills . This duty would be in the nature of additional 
excise duty in lieu of sales tax and will entirely go to the 
Stales. Such fabrics are mostly consumed by the weaker 
sections of society . The bencfits of the reduction should be 
come available to them in the form of lower prices . This 
proposal on cotton fahrics would entuil a revenue sacrifice 
of Rs. 28 . 40 crores. 


9X . My first proposal for relief is in respect of khandouri 
sugur , I propose to fully excmpt khandsari sugar from the 
levy of excise duty , I am taking this measure in view of tbe 
labour- intensive character of this industry , and to provide 
further opportunity for growth of cmployment in this indus 
try . The abolition of excisc duty will also help this industry 
to pay better price to cane growers, and , will give relicſ to a 
large number of khancisuri units located in fur - llung rural 
arcus. The revenue sacrifice involved in this proposal is 
Rs. 16 42 crores. Khandsuri, I ani told . is also better for 
henlih . If us el result of this mcasule . the health of the na 
tion improves , I hope the credit will now to nie and not to 
my distinguished colleague , the Health Minister ! 


104 . I hope, my proposals would also help the textile in 
dustry . The industry should benefit through increased de 
mand that lower prices would generate . 


105. Colton yarn and cellulosic spun yarn in the fom of 
crosy reel hanks are finding increasing use in the handloom 
sector. In the Handloom Year, I propose to reduce the duty 
incidence on such yarn supplied to registered Handloom 
Cooperative Socictics or to organisations set up or approved 
for the development of handlooms by about so por cent. This 
would involve a loss of Rs. 3 crores to the exchequcr in at 
101 year . 


99. Hon ble Members would recall that excise duty was 
levicd or electricity as a revenlle measure in the 1978 Budget 
The net procceds from the duty collcctc on electricity are 
wholly distributed to the States , It is proposed to ahulish 
the excise duty on electricity leaving it to the Staic Govern 
ments to tap this source, to whatever extent and in what 
e cr manner they like. This will give to the States onc morc 
great for rescilirce mobilisation . To give the States some time 
to take inpropriate action , this abolitiori 15 tll he cffective 
from 1st October , 1984 . 


10 ). I o propose to provide substantial relief to the 
textile industry with a vicw to making cloth cheaper . llon ble 
Membris MDV recall that in the 1482 and 1983 Budgets . 
(" lcise duty was reduced to encourage the production of 
blends with the desiruble proportions of polyester . Such 
Cabrics are becoming increasingly popular with the ricoplc . 


106 . In order to recoup some of the revenue loss flowing 
from the above rachage of resures in respect of the textile 
industry . I propose to increase the incidence of additional 
excise duty in lieu of sales tax from 7 . 5 per cent to 10 per 
Lent ( 1797 -1ne Cihrics of Ansessable value elecding 
Rs. 25 per square metre . This increase will not ipinly to 
those blended fabrics in respect of which duty is being i c 
diced . The impact will be cosilir fabrius which are con 
sumci mainly lry the thore fluennections of society . They 
should not mind this , on this lccount, the exchequer will 
gaun hy R 27 Crores in a full sor and this , ton vous 
ccrue eutircly to the States . 
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107. I also propose to reduce the duty on shoddy blan 

116 . With summer not very far away , I would like to 
kets and other similar blankets made from shoddy yarn pro belp the Hon ble Members in keeping their tempers cool. 
cessed by composite mills by about 7 per cent. Such shoddy I propose to reduce basic excíse duty on table fans from 
blankets if processed by independent processors will be 10 per cent to 5 per cent and on ceiling fans of a diameter 
wholly exempt. The revenuc loss on this account would be not exceeding 107 cms from 15 per cent to 7. 5 per cent. 
Rs. 1 crore in a full year , 

I also propose to reduce the basic excise duty on cvaporative 

type of coolers , including desert coolers, from 40 per cent 
108 . Another industry needing urgent attention is the to 30 per cent ad valoren . These proposals would involve it 
paper industry. This industry has been passing through a revenuc sacrifice of Rs, 5 . 10 crores. 
difficult phase troubled by rising cost of raw materials and 
other inputs. My proposals aim at cncouraging the produc 

117 . As u rationalisation measure , I proposc to reduce 
tion of paper and paper board and preserving scarce natural the basic duty on winding wires from 10 per cent to 5 per 
forest resources. I have already referred to the proposed cent and increase the basic duty on copper wire rods by 
cxemption from customs duty on import of wood chips and Rs. 1300 per metric tonne , On in overall basis , these changes 
wood pulp for paper making. As a further mcaşure of re will neither result in a loss nor gain in revenue. : 
licf , I propose to ieduce the basic ex . isc duty on printing 
and writing purer and also kraft paper produced hy large 

118 . As Hon ble Members will remember , many reputed 
paper inills by Rs. 125 per metric tonne , and corresponding artistes fra published , an appeal inviting our attention to 
concessions are being given on the duty levjable on such piracy . As I just can t write these names off " I propose to 
paper when conventional raw materials are used in their exempt sound -recorded cassettes wholly from excise duty . In 
manufacture. Simultaneously , the range of permissible uncon view of the upward revision of customs duty on mugnctic 
ventional raw material is being expanded . 

tapes, the revenuc loss on this acount is expected , by and 

large , to be made- up . 
. 109, No concession for use of unconventional raw mate 
rial is presently available in the case of paper boards , I 

119 . As y general measure of relief propose 10 fully 
propose to reduce the basic excisc duty payable on paper 

cxempt laundry soap munufactured by KVIC units and to 
boards manufactures froin at least 50 per cent unconventio 

reduce basic cxcise duty from 10 cent to 5 per cent on 
dal raw materials from the present general level of 10 per 

certain mass consumption items such as imitation jewellery , 
cent ad valorem + RS, 1430 per metric tonne 10 Rs. 560 , 

Sainless steel utensils , glass chimneys for lanterns , high 
Rs, HH ) or Rs. 1120 per metric tonne depending on whether 

ellicient wood burning stoves, timbrellas and saccharine . The 
the clearances of paper and paper board from such paper 

revenue sacrifica involved in these concessions is Rs. 113 
milis in the preceding financial year did not ex eed 3 ,000 

crores . 
tonnes , 7 , 500 tonnes or 16 . 500 tonnes respectively . For larger 
paper milly using unconventional raw materials , the rate 

121). Hon ble Members may recu11 that an ( Reiss duty 
of basic excise duty on paper boards is being reduced to 

relict scheme 10 mncourage higher production is in operation 
7 per cent ad valorem + Rs. 925 per metric tonne . 

for tbe past two yeary, I propose to continue the scheme for 

one more year. 
110 . My proposals relating to the paper industry would 

121 , Hon blc Members would also recall that in the last 
entail a loss of Rs. 33 crores in cxcise duties in a full year . 

Budget, I had rationalised the tariff relating to iron and steel 
Along with the customs duty exemptions on import of wood 

items. This yçur , I have undertaken a similar exercise in 
chips and wood pulp , this package is expected to provide 

respect of non - ferrous metals. Tho tariff entries are being 
substantial fiscal support to the development of indigenous 
paner industry and improve the availability of paper ut reu 

revised on a more scientific basis . These changes as in last 

year would be brought into cffcct from a subsequent date . 
sonable prices . 

Till then , the present effective ratcs of duty would continuic . 


111. Hon ble Members may recall that certain limc bound 
concessions were given in October , 1983, in respect of ver 
tain specified corninodities, Having regard to the industry s 
response ! o that measure which was intended to # iin latc 
prcdu tion by generating incremental demand , I propone t 
contine the concession for one year with vertaill modifi 
cations, 


122 l propose to increase the auditional excise cluty in 
respect of cigarettes . The present ratio hetwee: basic cx isc 
culty and litional excisc duly is beins ! UT ) to 1 . 75 : 1 . 
This measure will result in the transfer of Rs. 42 .89 crores 
froin the basic excise duty account to the additional excisc 
cury account in the next financial year , and thus increas 
the actual to the States. There will be correspunsling 
reduction in the amount allocated to basic Skisc duty . The 
total incidence of oxcise duties on igarettes will remain 
unaltcted 


11 ? . Jin the casc oſ comercial vehicles and three -axlen 
vezice ,d onkinn will be continued but the tent or 
duty in theion grant d in October , 1983 is being redued 
by 2 - 1 / 2 por : de points nice to move 4m - ma ei 
o 11. } comm . " 1" cicles run the purview of the Cein 
tion in order to lahlsh rarity among !! modcis such 
vcTricies n ! mot cr of the rate of exige duty . These 1991) 
ponals Worl ) entail il revenue loss of Rs. 45 crores in it 
full year . 


123 There Pre 90 . 72 asties minor proposals which donut 
have t ?uch revenue signi anco . These include readilistment 
of duties in sorne 95 IN deletion of sonc torill ite : 179 
whill have remaina, frilly excmp . d for a long time. 


113 . I propose to continue the concessions in the case of 
refrigerators , deen freezers and parts of refrigerating appli 
ancest : storage battericy and domestic clectrirni anali 
ance . The total revenile sacrifice on these items would be 
to the tunc of Rs. 19 crorcs . 


124 , In the light of the experience gained in the lorlin ! 
of the Income Tax Annellate Tribunal in the Customis , 
Excise ont ( iuld ( Control ) Appellate Trily ! some amend 
ments are proposed to be carried cut in ihr laws relating to 
them These are mainly of an administrative nature . I do 
not propone to tale the time of the House over these proro 
sals . 


114 . In the case of tyres for buses and trucks and tyres 
for USC off -the- road I Ju not nrorose to contince the 
connession granic1 to October, 1983 as there is no further 
case for this concession in view of the prime increases an 
nouncrd by this industry . However . As a measure of ratio 
nalisntion and in vinilps to recerce score for tax erasion . I 
propoge to switch over by and large tn a system of specific 
ratcs of cutics from the ad valorem rates . 


12.5 . Mr. Srcuker , Sir , with the phenomenal increasc in 
central excise revenuc from about Ry, 100 ( Tores in 1953- 54 
to none Rs. 10 100 croren in 1983- 84 , the Central Excis : 
Tariff has also substantially grown . I thinh , it is time to 
177km a comnehensive review of the tariff ay it has deve 
lond over the last three decades with a view to rationalis 
ing it . This would require á detailed study which can best he 
done only by a tc hnical study group . I proroso , therefore . 
to appoint such a Group . 


115 . Production of China and horrelain tableware over 
the last frwyrore has been showing sings of station and 
the charity utilisation has heen clining . With a view to 
Craividing relief to the inrtustry Imronose in pular the 
tesir eyrise duty from 30 mms rend to 15 mot cault on these 
items This would entail a revenue logs of Rs. 15 crores. 


196 The pronucals that I have prescnicd will vield 
aditional revenue of Rs 46 ,5.41 crores in customs dutics and 
Ps, 33 10 crores in exrise duties . There woulil he a trijnsfer f 
Rs 43 64 crores from the basic duty arcount to the nodi 
tional duty (in liell of sales tax ) account. The concessions and 
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reliefs aggregate Rs. 7 .26 crores on the customs side and 
Rs. 222 . 43 Crores on the excise side . The net yield from 
customs duties is Rs. 458 .15 crores, The net loss from exciso 
duties comes to Rs. 189, 33 crores out of which Centro s share 
would be Rs. 148.95 Crores and States sharc would be 
Rs. 40 .38 CTOres. This tahes into account the Statcs share 
from additional excise duties in lieu of sales tax to the 
extent of Rs, 52 .31 crores . The accrual to the central ex 
chequer for the additional tax effort in a full year would 
be Rs. 309 . 20 crores . 


the Hon ble Members would agree that this order of deficit 
ię appropriate to our circumstances , I hope that tho low do 
ficit, combined with my proposals for boosting production 
and lowering prices , will have a salutary effoct on the in 
flationary psychology in the economy. 


If I may , at this point, quote from 
shastra : — 


Kautilya s Artha 


एवं कुर्यात्समवयं वृद्धि बायस्य दर्शयत । 
हासं व्ययस्य च प्रपश : साषयच्च विपर्ययम 


127 , Copies of notifications giving effect to the changes in 
cusiunts and live whiiv.7 Viteve fi on ihe 1st March , 1984 
will be laid on the Tablo of the House in due course . 


129. Four years ago , my distinguished predecessor, whilo 
presenting the first Budget of the prosent Government, had 
expressed our firm resolve to repair the damage and ret 
tore the country s economy to the path of stability , growth 
and social justice . Mr. Speaker, we have kept that promiso 


128 . I had earlier stated that the budgetary deficit at tho 
existing rates of taxation would be Rs, 2035 crores. The tax 
measures proposed now , taken together with reliefs and con 
Cessions, are estimated to yield net additional revenuic of 
Rs. 272 .88 crores to the Centre . This leaves an uncovered 
deficit of Rs. 1762 crores . It has been my ondeavour to keep 
the budgetary deficit to a relatively low figure and I am suro 


130 . I commend this Budget to the House . 


A . RANGACHARI, Jt. Socy . 
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